
नई दिल्ली। राजस्व खफुिया निदशेालय 
(डीआरआई) न ेदशे के कई बड़े शहरों में 
फैल ेएक सगंठित सोना तस्करी नटेवर्क का 
पर्दाफाश करत े हएु विदशेी मलू के तस्करी 
किए गए सोन ेकी बड़ी खपे बरामद की है। 
डीआरआई की ओर स े23 और 24 सितबंर 
को मुबंई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद 
और गवुाहाटी में एक साथ की गई कार्रवाई 
के दौरान करीब 10.36 करोड़ रुपय ेमलू्य का 
6.61 किलोग्राम विदशेी सोना जब्त किया गया। 
इस मामल ेमें गिरोह के कथित मास्टरमाइडं 
समते 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 
प्रारंभिक जाचं में सामन ेआया ह ैकि तस्करी 
का यह नटेवर्क केवल एक शहर तक सीमित 
नहीं था, बल्कि सीमा से लकेर दशे के अलग-
अलग महानगरों तक फैल े कूरियर ततं्र के 
जरिए सोन ेकी आपरू्ति की जा रही थी।
जाचं एजेंसी को सचूना मिली थी कि पश्चिम 
बगंाल और असम स ेलगती भारत-बागं्लादशे 
सीमा के रास्ते विदशेी सोन ेकी खपे दशे में 
पहंुचाई जा रही ह।ै इसके बाद इस सोन ेको 
सीध ेबड़े खरीदारों या तस्करी नटेवर्क स ेजडु़े 
लोगों तक भजेन ेके बजाय कूरियर के माध्यम 
स े अलग-अलग शहरों में छोटी-छोटी खेपों 
में पहुचंाया जाता था। इस सचूना के आधार 
पर डीआरआई न े नटेवर्क स े जडु़े ठिकानों 
और सदंिग्ध कूरियर कंसाइनमेंट पर निगरानी 

बढ़ाई। कार्रवाई के दौरान गवुाहाटी और 
कोलकाता स ेमुबंई, दिल्ली तथा अहमदाबाद 
भजेी जा रही सोन ेकी खेपों का पता लगाया 
गया और उन्हें जब्त कर लिया गया।
डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक, 
तस्करी के सोन ेको एक साथ बड़ी खपे के 
रूप में भजेन ेके बजाय गिरोह उस ेकई छोटे 
कूरियर कंसाइनमेंट में बांट दतेा था। इसके 
बाद अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर इन 
खेपों को दशे के विभिन्न शहरों में भजेा जाता 
था। इस तरीके का इस्तेमाल कथित तौर पर 
तस्करी की परूी खेप को एक साथ पकड़े जाने 
स े बचान े और नटेवर्क में शामिल अलग-
अलग स्तर के लोगों के बीच दरूी बनाए रखने 
के लिए किया जाता था। प्रत्येक कंसाइनमेंट 
को अलग व्यक्ति के माध्यम स ेभजे ेजाने के 
कारण परू े नटेवर्क की कड़ियों तक पहुचंना 
जांच एजेंसी के लिए चनुौतीपरू्ण था।

कार्रवाई के दौरान कूरियर के जरिए 
भजे ेगए कंसाइनमेंट हासिल करन ेवाले 
सात लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद 
डीआरआई न ेकोलकाता में उन स्थानों 
पर भी तलाशी अभियान चलाया, जहां 
स ेसोन ेकी खपेों को भजेन ेकी व्यवस्था 
की जा रही थी। कंसाइनर और शिपर 
स ेजडु़े ठिकानों की तलाशी के दौरान 
तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया 
गया। जांच आग ेबढ़न ेपर मुबंई में सोने 

की खपे पहुचंान ेऔर उसकी डिलीवरी कराने 
वाले व्यक्ति की भमूिका सामन ेआई। एजेंसी 
न ेउस ेभी गिरफ्तार कर लिया। डीआरआई के 
अनसुार, यही व्यक्ति नेटवर्क के सचंालन में 
महत्वपरू्ण भमूिका निभा रहा था और उस ेइस 
मामल ेका कथित मास्टरमाइडं बताया जा रहा 
ह।ै जाचं में इस नटेवर्क के काम करन े के 
तरीके से जडु़े कई महत्वपरू्ण तथ्य सामन ेआए 
हैं। एजेंसी के अनसुार, कंसाइनर, शिपर और 
कूरियर स ेसोना प्राप्त करन ेवाले लोगों की 
भमूिका अलग-अलग स्तर पर तय थी। कागजी 
तौर पर इन लोगों के नाम कंसाइनमेंट स ेजडु़े 
थ,े लकेिन उनके पास सोन ेकी खरीद-बिक्री 
अथवा वधै कारोबार स े सबंधंित आवश्यक 
दस्तावज उपलब्ध नहीं थ।े जाचंकर्ताओं को 
सदंहे ह ैकि इन व्यक्तियों का इस्तेमाल तस्करी 
के सोन ेको एक स्थान स ेदसूर े स्थान तक 

पहुचंान ेके लिए किया जा रहा था।
जब्त किया गया विदशेी सोना सीमा शलु्क 
अधिनियम के प्रावधानों के तहत कब्जे में 
लिया गया ह।ै बरामद सोने की कुल मात्रा 
6.61 किलोग्राम बताई गई ह,ै जिसकी कीमत 
करीब 10.36 करोड़ रुपये आकंी गई ह।ै 
हालाकंि जाचं एजेंसी के लिए इस बरामदगी से 
ज्यादा महत्वपरू्ण वह परूा नटेवर्क ह,ै जिसके 
जरिए लबं े समय स े सोन े की खपे दशे के 
अलग-अलग हिस्सों तक पहुचंाए जाने का 
आरोप ह।ै दस्तावजों और उपलब्ध सचूनाओं 
की पड़ताल में इस नटेवर्क की गतिविधियों 
का दायरा काफी बड़ा होन ेके सकेंत मिल हैं।
डीआरआई के मतुाबिक, दस्तावजेों की जांच 
के दौरान पता चला कि इसी कूरियर नेटवर्क 
के माध्यम स ेचाल ूवर्ष के पहल ेनौ महीनों में 
करीब 318 किलोग्राम तस्करी का सोना दशे 
के विभिन्न हिस्सों में पहुचंाया जा चुका ह।ै इस 
सोन ेका अनमुानित मूल्य लगभग 475 करोड़ 
रुपय ेबताया गया ह।ै यानी सितबंर तक जिस 
नटेवर्क की एक खेप डीआरआई के हाथ लगी, 
उसके पीछे कई महीनों स ेचल रही कथित 
तस्करी की एक बड़ी श्रृंखला का पता चला 
ह।ै एजेंसी अब उन सभी कंसाइनमेंट, कूरियर 
बकुिग, भगुतान और डिलीवरी स ेजुड़े रिकॉर्ड 
की जाचं कर रही ह,ै जिनके जरिए यह सोना 
अलग-अलग शहरों तक पहुचंाया गया।

नई दिल्ली। वर्ष 2016 में उरी आतंकी 
हमले के बाद भारत की ओर से की गई 
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा के 
पार से आतंकियों की घुसपैठ की रणनीति 
में बदलाव के संकेत मिले हैं। सुरक्षा 
अधिकारियों के अनुसार, पहले कश्मीर 
घाटी के आसपास मौजूद रहे कई पारंपरिक 
लॉन्चपैडों के बजाय घुसपैठ की कोशिशों 
का ध्यान जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी और 
कठुआ से लगे इलाकों की ओर बढ़ा है। इन 
क्षेत्रों का भौगोलिक स्वरूप, नदी-नालों की 
मौजूदगी और ऊबड़-खाबड़ जमीन सुरक्षा 
बलों के लिए अलग तरह की चुनौती पैदा 
करती है। हाल के वर्षों में सुरक्षा तंत्र ने भी 
इसी बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 
निगरानी और घुसपैठ रोधी व्यवस्था में 
तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है।
अधिकारियों के मुताबिक, 2016 की कार्रवाई 
ने सीमा पार आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत 
की प्रतिक्रिया को लेकर एक नया संकेत 
दिया। इसके बाद नियंत्रण रेखा के आसपास 
आतंकियों की आवाजाही रोकने के लिए 
सैन्य और खुफिया तंत्र ने अपने निगरानी 
ढांचे को लगातार मजबूत किया। भारतीय 
सेना पहले से ही घुसपैठ रोकने के लिए 
मानव संसाधन के साथ निगरानी उपकरण, 
रडार, नाइट विजन, हवाई निगरानी और 

जमीन के भीतर गतिविधियों का पता लगाने 
वाले सेंसरों का इस्तेमाल करती रही है। रक्षा 
मंत्रालय ने 2021 में भी संसद में बताया था 
कि सीमा पर एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल 
सिस्टम को आधुनिक तकनीक से लगातार 
उन्नत किया जा रहा है और इसमें स्मार्ट 
उपकरण, लेजर फेंस तथा बॉर्डर सर्विलांस 
सिस्टम जैसे साधन शामिल किए जा रहे हैं।
ताजा सुरक्षा आकलनों के अनुसार, घुसपैठ 
के संभावित रास्तों में बदलाव के साथ जम्मू 
के पुंछ, राजौरी और कठुआ सेक्टरों पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों का 
कहना है कि कश्मीर के कुछ पारंपरिक रास्तों 
पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत 
होने के बाद सीमा पार से घुसपैठ कराने वाले 
नेटवर्कों ने कठिन भौगोलिक इलाकों को 
वैकल्पिक रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने 
की कोशिश की। पुंछ और राजौरी का पहाड़ी 
तथा जंगल वाला इलाका और कठुआ-
सांबा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां सुरक्षा 
एजेंसियों के लिए अलग प्रकार की चुनौती 
पेश करती हैं। वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर 
के दौरान भी भारत सरकार की ओर से जारी 
जानकारी में जम्मू-कश्मीर के पुंछ-राजौरी 
क्षेत्र और जम्मू के अन्य संवेदनशील इलाकों 
में आतंकी ढांचे तथा घुसपैठ की कोशिशों 
को लेकर सुरक्षा चिंताओं का उल्लेख किया 

गया था। नियंत्रण रेखा की सुरक्षा व्यवस्था 
में तकनीक की भूमिका भी लगातार बढ़ी 
है। उपलब्ध अधिकारियों के आकलन 
के अनुसार करीब 740 किलोमीटर लंबी 
एलओसी पर लगी बाड़ के बड़े हिस्से को 
स्मार्ट निगरानी प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया 
आगे बढ़ी है। हालिया रिपोर्टों में करीब 700 
किलोमीटर हिस्से के स्मार्ट फेंस सिस्टम 
से जुड़े होने का दावा किया गया है। इस 
व्यवस्था में ऑप्टिकल, थर्मल, ध्वनिक 
और इन्फ्रारेड सेंसर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता 
आधारित कैमरों का इस्तेमाल किए जाने 

की बात कही गई है। इसका उद्देश्य संदिग्ध 
गतिविधियों का शुरुआती स्तर पर पता 
लगाना और निगरानी केंद्रों तक वास्तविक 
समय में जानकारी पहुंचाना है। सीमा सुरक्षा 
में इस तकनीकी बदलाव का महत्व इसलिए 
भी बढ़ जाता है क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें 
केवल रात के अंधेरे या पारंपरिक रास्तों तक 
सीमित नहीं रहतीं। पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों, 
नालों और नदी के आसपास की जमीन 
में प्राकृतिक आड़ का इस्तेमाल किया जा 
सकता है। ऐसे में केवल जवानों की प्रत्यक्ष 
निगरानी पर निर्भर रहने के बजाय सेंसर, 

कैमरा, रडार और अन्य निगरानी साधनों 
को एक साथ इस्तेमाल करने की रणनीति 
अपनाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय पहले ही 
बता चुका है कि घुसपैठ रोधी तंत्र में हवाई 
प्लेटफॉर्म, नाइट विजन उपकरण, रडार और 
अंडरग्राउंड सेंसर सहित कई तकनीकों को 
शामिल किया गया है। सुरक्षा अधिकारियों 
के मुताबिक, सीमा पार से घुसपैठ की 
कोशिशों में सुरंगों का इस्तेमाल भी एक 
चुनौती के रूप में सामने आया है। जम्मू 
क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े इलाकों में 
अतीत में भूमिगत सुरंगों का पता लगाया गया 
है और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी गतिविधियों 
का पता लगाने के लिए जमीन के भीतर 
होने वाले बदलावों और कंपन की निगरानी 
करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया है। 
हालिया अधिकारियों के आकलन में भूमिगत 
गतिविधियों का पता लगाने के लिए भूकंपीय 
सेंसर और जमीन की संरचना में बदलाव 
पकड़ने वाली तकनीक के इस्तेमाल का भी 
उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य यह 
सुनिश्चित करना है कि निगरानी व्यवस्था 
केवल सतह तक सीमित न रहे। घुसपैठ की 
रणनीति में एक और बदलाव आतंकियों की 
संख्या और प्रशिक्षण के स्तर से जुड़ा बताया 
जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार पहले 
बड़ी संख्या में कम प्रशिक्षित आतंकियों 

को सीमा पार भेजने की कोशिश की जाती 
थी, जबकि अब छोटे समूहों में अधिक 
प्रशिक्षित आतंकियों को भेजने की कोशिशों 
पर जोर दिखाई देता है। हाल के वर्षों में 
दो-दो आतंकियों के समूहों में घुसपैठ के 
प्रयासों की बात भी सुरक्षा अधिकारियों ने 
कही है। इस बदलाव का उद्देश्य बड़ी संख्या 
में लोगों को भेजने के बजाय सीमित संख्या 
में प्रशिक्षित लोगों के जरिए लंबे समय तक 
गतिविधियां संचालित करना बताया जाता 
है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बदलाव 
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे समूहों की 
पहचान और उन्हें ट्रैक करना बड़ी संख्या 
में घुसपैठियों की तुलना में अलग चुनौती 
पेश करता है। यदि कुछ प्रशिक्षित आतंकी 
सीमा पार करने में सफल होते हैं, तो उनके 
लिए स्थानीय संपर्कों, ओवरग्राउंड नेटवर्क 
या अन्य सहायता तंत्र का इस्तेमाल करने की 
संभावना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का 
विषय बनती है। इसी कारण जम्मू-कश्मीर 
में घुसपैठ रोधी अभियान के साथ-साथ 
अंदरूनी इलाकों में खुफिया नेटवर्क और 
निगरानी को मजबूत करने पर भी जोर दिया 
गया है। रक्षा मंत्रालय के हालिया दस्तावेज 
में भी नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा 
के आसपास आतंकियों की घुसपैठ की 
कोशिशों तथा ड्रोन के जरिए हथियार और 

मादक पदार्थ पहुंचाने के प्रयासों का उल्लेख 
किया गया है। घुसपैठ के रास्तों में बदलाव 
को समझने के लिए 2016 की सर्जिकल 
स्ट्राइक का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। उरी 
हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण 
रेखा के पार आतंकी लॉन्चपैडों को निशाना 
बनाया था। उस समय भी सैन्य कार्रवाई के 
लिए ऐसे स्थानों की पहचान की गई थी जिन्हें 
घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों से जोड़ा 
गया था। बाद के वर्षों में बालाकोट हवाई 
कार्रवाई और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के 
दौरान भी भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे 
को निशाना बनाने की नीति प्रदर्शित की। 
रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध 
में कहा था कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 
पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-
कश्मीर में आतंकवादी ढांचे से जुड़े नौ 
स्थानों को निशाना बनाया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारतीय सुरक्षा 
प्रतिष्ठान की ओर से घुसपैठ और सीमा 
पार आतंकी ढांचे को लेकर सतर्कता जारी 
रखने की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय 
के 2025-26 के आधिकारिक दस्तावेज 
में कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से 
नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के 
क्षेत्र में आतंकियों को गुप्त रूप से घुसाने 
के प्रयास बढ़े हैं। इसमें पुंछ-राजौरी क्षेत्र को 

प्रॉक्सी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने 
के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। 
साथ ही जम्मू क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से 
हथियार और मादक पदार्थ पहुंचाने तथा 
आतंकियों की घुसपैठ के प्रयासों का उल्लेख 
किया गया है। इस बदलते परिदृश्य में सीमा 
सुरक्षा अब केवल बाड़ और चौकियों तक 
सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक निगरानी 
व्यवस्था में सेंसर, कैमरे, रडार, ड्रोन, संचार 
नेटवर्क और खुफिया सूचनाओं को एक साथ 
इस्तेमाल करने पर जोर बढ़ा है। कृत्रिम 
बुद्धिमत्ता आधारित कैमरों और सेंसरों से 
मिलने वाली सूचनाओं को नियंत्रण केंद्रों तक 
पहुंचाकर संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण 
करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। 
रक्षा मंत्रालय ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों 
के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त 
प्रणालियों, डेटा विश्लेषण और सुरक्षित 
संचार नेटवर्क जैसी क्षमताओं को मजबूत 
करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
हालांकि घुसपैठ के तरीकों में बदलाव का 
आकलन लगातार बदलती परिस्थितियों 
पर निर्भर करता है। सीमा पार आतंकी 
संगठनों की गतिविधियां, मौसम, भौगोलिक 
परिस्थितियां, सुरक्षा बलों की तैनाती, 
स्थानीय नेटवर्क और तकनीकी निगरानी 
सभी कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। 

नई दिल्ली। यातायात नियमों का उल ल्ंघन 
करने के बाद ई-चालान की राशि जमा नहीं 
करने वालों के खिलाफ अब राज्यों को 
वसूली के अधिक प्रभावी और व्यावहारिक 
तरीके तलाशने पड़ सकते हैं। सुप्रीम 
कोर्ट ने सोमवार को सड़क सुरक्षा से जुड़े 
एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्यों 
और केंद्र शासित प्रदेशों से लंबे समय से 
लंबित ई-चालानों की रकम वसूलने के 
लिए ठोस व्यवस्था तैयार करने पर विचार 
करने को कहा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला 
और न्यायमूर्ति कवेी विश्वनाथन की पीठ 
ने सुझाव दिया कि बकाया चालान की 
राशि की वसूली क े लिए अन्य सरकारी 
सेवाओं से जुड़े तंत्र का इस्तेमाल करने की 
संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। इसी क्रम 
में बिजली बिल के साथ बकाया चालान की 
रकम जोड़ने जैसे विकल्प पर भी विचार 
करने का सुझाव सामने आया।
सुनवाई क ेदौरान अदालत को बताया गया 
कि देशभर के राज्यों और केंद्र शासित 
प्रदेशों में बड़ी संख्या में ई-चालान अभी 
लंबित हैं। इनकी कलु बकाया राशि करीब 
45 हजार करोड़ रुपये बताई गई। अदालत 
को यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 
25 हजार करोड़ रुपये की राशि अब तक 
वसूल की जा चुकी है। पीठ ने इस स्थिति 
पर जोर देते हुए कहा कि कवेल बड़ी संख्या 

में यातायात उल्लंघनों के लिए चालान जारी 
करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। चालान 
जारी किए जाने के बाद निर्धारित जुर्माने 
की राशि की वसूली भी सुनिश्चित करना 
जरूरी है, ताकि यातायात नियमों के पालन 
की व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। अदालत के 
सामने यह सवाल भी रहा कि बड़ी संख्या में 
लंबित ई-चालानों से किस तरह निपटा जाए 
और ऐसे वाहनों की पहचान कैसे की जाए, 
जिनके मालिक लंबे समय से जुर्माना जमा 
नहीं कर रहे हैं। पीठ ने राज्यों और केंद्र 
शासित प्रदेशों को ऐसे व्यावहारिक उपायों 
पर विचार करने को कहा, जिनसे वाहन 
मालिकों को बकाया राशि जमा करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जा सके और सरकारी 
रिकॉर्ड में लंबित चालानों की संख्या को 
कम किया जा सके। सुनवाई के दौरान 
वाहनों से जुड़ी सरकारी सेवाओं को बकाया 
चालान से जोड़ने का विकल्प भी चर्चा में 
आया। अदालत ने सुझाव दिया कि जिन 
वाहनों पर लंबे समय से चालान की रकम 
बकाया है, उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र से 
जुड़ी कुछ सेवाओं को रोका जा सकता है। 
इनमें पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण, 
डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने और वाहन 
के स्वामित्व के हस्तांतरण जैसी सेवाओं पर 
रोक लगाने की संभावना पर विचार किया 
जा सकता है। इसके अलावा फिटनेस 

प्रमाणपत्र तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र 
के नवीनीकरण जैसी सेवाओं को भी बकाया 
चालान से जोड़ने के विकल्प पर राज्यों से 
विचार करने को कहा गया।
अदालत ने इस दिशा में परिवहन विभागों 
के डिजिटल पोर्टल की भूमिका पर भी ध्यान 
दिलाया। सुझाव दिया गया कि जिन वाहनों 
पर लंबे समय से ई-चालान की राशि 
बकाया है, उन्हें परिवहन पोर्टल पर अलग 
से चिन्हित किया जा सकता है। इससे 
वाहन से संबंधित कोई नई सेवा लेने के 
दौरान लंबित चालान की जानकारी सामने 
आ सकेगी। ऐसे मामलों में संबंधित सेवा 
उपलब्ध कराने से पहले बकाया राशि के 
निपटारे की व्यवस्था पर विचार किया जा 
सकता है। वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण 
का मुद्दा भी महत्वपूर्ण माना गया। यदि 
किसी वाहन पर लंबे समय से यातायात 
नियमों के उल ल्ंघन से जुड़े चालान लंबित 
हैं और उसी वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति 
के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 
शुरू की जाती है, तो रिकॉर्ड में बकाया 
राशि की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी हो 
सकता है। अदालत ने ऐसे मामलों में 
स्वामित्व हस्तांतरण को रोकने जैसे उपायों 
की संभावना पर भी विचार करने को कहा। 
हालांकि इन उपायों को लागू करने का 
अंतिम स्वरूप संबंधित राज्यों और केंद्र 

शासित प्रदेशों की व्यवस्था तथा कानूनी 
प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
पीठ ने सड़क पर वाहनों की जांच के 
माध्यम से भी बकाया ई-चालानों की 
पहचान करने का सुझाव दिया। इसके लिए 
यादृच्छिक जांच की व्यवस्था को उपयोगी 
माना गया। यदि सड़क पर जांच के दौरान 
किसी ऐसे वाहन का पता चलता है, जिस 
पर लंबे समय से चालान की रकम बकाया 
है, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई 
की जा सकती है। अदालत ने लंबे समय 
से बकाया रखने वाले वाहनों के मामले में 
जब्ती जैसे वैधानिक कदमों की संभावना 
पर भी विचार करने का सुझाव दिया।
सुप्रीम कोर्ट की चिंता कवेल लंबित चालानों 
की रकम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका 
संबंध व्यापक सड़क सुरक्षा व्यवस्था से भी 
है। यातायात नियमों का उल्लंघन होने 
के बाद यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं 
होती और लंबे समय तक कोई प्रभावी 
कार्रवाई नहीं होती, तो चालान व्यवस्था 
की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। 
ई-चालान प्रणाली का उद्देश्य यातायात 
नियमों के उल ल्ंघन को डिजिटल रूप 
से दर्ज करना और जुर्माने की वसूली को 
अधिक व्यवस्थित बनाना है। ऐसे में बड़ी 
संख्या में चालान लंबित रहना प्रशासनिक 
स्तर पर भी चुनौती बन सकता है।

सर ज्िकल स्ट्राइक के बाद बदला घुसपैठ का खेल, जम्मू के इलाकों पर बढ़ा आतंकी दबाव
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कूरियर नेटवर्क की आड़ में 475 करोड़ का सोना 
देशभर में पहुंचाया, मास्टरमाइंड समेत 11 गिरफ्तार

देश के ताप बिजली संयंत्रों में घट रहा कोयले का भंडार 
80 संयंत्रों में जरूरत के 25 फीसदी से भी कम स्टॉक

बकाया ट्रैफिक चालान की वसूली के लिए नए रास्ते 
तलाशे, बिजली बिल से जोड़ने के विकल्प पर भी विचार

नई दिल्ली। देश में बिजली की बढ़ती मांग 
के बीच ताप बिजली संयंत्रों में कोयले 
के भंडार को लेकर दबाव बढ़ता दिखाई 
दे रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 
24 सितंबर तक देश के 190 ताप बिजली 
संयंत्रों में से 80 संयंत्र ऐसे थे, जहां कोयले 
का भंडार तय जरूरत के 25 फीसदी से 
भी कम रह गया था। इन संयंत्रों में कुल 
मिलाकर करीब 2.23 करोड़ टन कोयला 
उपलब्ध था। हालांकि 26 सितंबर तक बेहद 
कम भंडार वाले संयंत्रों की संख्या घटकर 
77 रह गई, लेकिन इन संयंत्रों में उपलब्ध 
कुल कोयले की मात्रा भी कम होकर करीब 
2.198 करोड़ टन पर आ गई। इससे साफ 
है कि कम भंडार वाले संयंत्रों की संख्या में 
मामूली सुधार के बावजूद उपलब्ध स्टॉक 
में कमी का सिलसिला जारी है। आंकड़ों 
के मुताबिक 31 अगस्त को इन्हीं संयंत्रों के 
पास करीब 2.9 करोड़ टन कोयला मौजूद 
था। इस लिहाज से लगभग एक महीने के 
भीतर इनके भंडार में करीब 24 फीसदी 
की गिरावट दर्ज की गई है। देश के बिजली 
संयंत्रों के पास फिलहाल औसतन लगभग 
सात दिन की जरूरत के बराबर कोयला 
उपलब्ध बताया जा रहा है। यह मात्रा तय 
जरूरत का करीब 37 फीसदी है। बिजली 
की मांग में लगातार उतार-चढ़ाव और 
ताप बिजली उत्पादन पर निर्भरता के बीच 
कोयले के स्टॉक में आई यह कमी ऊर्जा 
क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि 
ताप बिजली देश की कुल बिजली आपूर्ति 
में बड़ी भूमिका निभाती है।
हालांकि केंद्र सरकार ने मौजूदा स्थिति 
को कोयले की कमी के रूप में देखने से 
इनकार किया है। केंद्रीय कोयला एवं खनन 
मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा 
कि देश के बिजली संयंत्रों के लिए कोयले 
की पर्याप्त उपलब्धता है और रेल तथा 

सड़क दोनों माध्यमों से लगातार आपूर्ति 
की जा रही है। उनका कहना है कि किसी 
स्थान पर अस्थायी रूप से आपूर्ति प्रभावित 
होने की स्थिति को व्यापक कोयला संकट 
के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्री 
के मुताबिक मौजूदा हालात सामान्य हैं 
और बिजली संयंत्रों की जरूरत के अनुसार 
कोयला पहुंचाने के प्रयास जारी हैं।
सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी 
चुनौती बिजली की बढ़ती मांग और 
उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखने की 
है। मानसून की स्थिति और जलविद्युत 
उत्पादन में बदलाव ने भी बिजली क्षेत्र की 
परिस्थितियों को प्रभावित किया है। मंत्री 
के अनुसार कमजोर मानसून के कारण 
पनबिजली उत्पादन में कमी आई है। दूसरी 
ओर, बारिश के दौरान कोयला खनन और 
उसकी ढुलाई प्रभावित होने से ताप बिजली 
की मांग में लगभग 12 से 15 फीसदी तक 
वृद्धि हुई है। ऐसे में बिजली की अतिरिक्त 
जरूरत पूरी करने के लिए ताप बिजली 
संयंत्रों पर दबाव बढ़ा है और कोयले की 
खपत भी उसी अनुपात में बढ़ी है। देश 
में बिजली की मांग में होने वाली वृद्धि का 
सीधा असर ताप बिजली संयंत्रों के संचालन 
पर पड़ता है। जब पनबिजली या अन्य स्रोतों 
से उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो 
पाता, तब ताप बिजली संयंत्रों को अधिक 
क्षमता पर चलाना पड़ता है। इससे कोयले 
की खपत बढ़ती है और संयंत्रों के पास 

मौजूद भंडार तेजी 
से कम हो सकता 
है। यही वजह 
है कि सरकार ने 
आने वाले महीनों 
में बिजली उत्पादन 
को पर्याप्त बनाए 
रखने के लिए 
अतिरिक्त कदम 

उठाए हैं। बिजली की मांग को देखते हुए 
केंद्र सरकार ने करीब 112 कैप्टिव बिजली 
संयंत्रों को एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 
तक पूरी क्षमता के साथ संचालित करने 
का निर्देश दिया है। सरकार ने इसके लिए 
बिजली अधिनियम की धारा 11 के तहत 
उपलब्ध आपातकालीन अधिकारों का 
इस्तेमाल किया है। इस प्रावधान के तहत 
असाधारण परिस्थितियों में सरकार बिजली 
कंपनियों और उत्पादन संयंत्रों को अधिक 
क्षमता से बिजली पैदा करने के निर्देश दे 
सकती है। इसका उद्देश्य मांग बढ़ने की 
स्थिति में बिजली की उपलब्धता को बनाए 
रखना और आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त 
दबाव को कम करना है। कैप्टिव बिजली 
संयंत्र मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों और 
अन्य बड़े उपभोक्ताओं की अपनी बिजली 
जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किए 
जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन संयंत्रों 
की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल व्यापक 
बिजली व्यवस्था को सहारा देने में किया 
जा सकता है। सरकार के ताजा निर्देश को 
भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना 
जा रहा है, जिसके तहत बिजली उत्पादन 
के उपलब्ध सभी संसाधनों का अधिकतम 
इस्तेमाल किया जा सके।
कोयले के भंडार में कमी को लेकर सामने 
आए आंकड़े ऐसे समय में महत्वपूर्ण हैं, 
जब देश में बिजली की मांग कई कारणों 

से बढ़ रही है। औद्योगिक गतिविधियों, 
शहरीकरण, घरेलू खपत और मौसम में 
बदलाव के कारण बिजली की जरूरत 
में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ताप 
बिजली संयंत्रों को लगातार चलाने के लिए 
पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता 
जरूरी है। इसलिए खदानों से उत्पादन बढ़ाने 
के साथ-साथ कोयले को बिजली संयंत्रों 
तक समय पर पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है। 
देश के बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 
केवल खदानों में उपलब्ध कुल कोयले से 
निर्धारित नहीं होता। इसके लिए खदानों से 
उत्पादन, रेल रैक की उपलब्धता, सड़क 
परिवहन, संयंत्रों की दैनिक खपत, बिजली 
की मांग और मौसम जैसी कई परिस्थितियां 
जिम्मेदार होती हैं। मानसून के दौरान खनन 
और परिवहन प्रभावित होने पर संयंत्रों तक 
कोयला पहुंचने की गति पर असर पड़ 
सकता है। यदि उसी अवधि में बिजली की 
मांग बढ़ जाए तो संयंत्रों के स्टॉक पर दोहरा 
दबाव पड़ता है। मौजूदा आंकड़ों में भी यही 
स्थिति दिखाई दे रही है। एक तरफ कम 
भंडार वाले संयंत्रों की संख्या 80 से घटकर 
77 हुई है, वहीं दूसरी तरफ इन संयंत्रों में 
उपलब्ध कुल कोयला 2.23 करोड़ टन से 
घटकर 2.198 करोड़ टन रह गया। इसका 
मतलब है कि केवल संयंत्रों की संख्या 
देखकर स्थिति का आकलन करना पर्याप्त 
नहीं होगा, बल्कि उनके पास उपलब्ध 
वास्तविक कोयले की मात्रा और प्रतिदिन 
होने वाली खपत को भी देखना जरूरी है।
सरकार का कहना है कि रेल और सड़क 
मार्ग से कोयले की आपूर्ति लगातार जारी है 
और किसी अस्थायी व्यवधान को व्यापक 
कमी नहीं माना जाना चाहिए। वहीं स्टॉक 
में दर्ज गिरावट यह संकेत देती है कि आने 
वाले समय में आपूर्ति और मांग के बीच 
संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। 
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संपादकीय
हरियाणवी प्रतिभाओं को संबल

अभियान 

प्रेरणा 

पिछले सात दिनों स े परेू दशे के सीन े पर 
एक भारी सस्पेंस लटका हआु था। एक ही 
चतेावनी, एक ही डर कि 28, 29 और 30 
सितबंर यानी लगातार 72 घंटे तक दशे के 
बैंकों का दिल धड़कना बदं कर दगेा! शटर 
नहीं उठेंग,े तिजोरियों पर ताल ेलटके रहेंगे 
और 30 सितबंर की महा-क्लोज ि़ंग के बीच 
दशे की परूी वित्तीय व्यवस्था वेंटिलटर पर 
आ जाएगी। हमार े पिछले एमआरआई के 
एपिसोड में भी हमन ेइस आन ेवाल ेतफू़ान 
की एक-एक आहट स ेआपको रूबरू कराया 
था। लकेिन फिर घड़ी की सइुया ंरात के साढ़े 
नौ बजाती हैं। रविवार की रात जब पूरा दशे 
सोन ेकी तयैारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त 
परद े के पीछे एक ऐसी बाज़ी पलटी जाती 
ह,ै जिसने सबको सन्न कर दिया! अब 
दशे की जनता और करोड़ों खाताधारकों के 
मन में सीधा सवाल यह कौंध रहा ह ै कि 
आखिर रविवार की आधी रात को ऐसी कौन 
सी बातचीत हईु? बदं कमरों में ऐसा क्या 
समझौता हआु कि जो यनूियंस आर-पार की 
जगं के मडू में थीं, जो कर्मचारी आक्रोश 
में सड़कों पर उतरन ेको तयैार थ,े उन्होंने 
आखिरी वक्त में अपन े कदम पीछे क्यों 
खींच लिए? क्या सरकार न े कर्मचारियों 
की सबस ेपरुानी और सबस ेबड़ी मागं यानी 
‘5-डे बैंकिग’ को आखिरकार मजंरूी द ेदी 
ह?ै क्या अब हर शनिवार को दशे की सभी 
बैंक शाखाएं परूी तरह बदं रहेंगी? या फिर 
सरकार न े कर्मचारियों की दखुती रग पर 
हाथ रखकर कोई ऐसा दावं चल दिया, जिसे 
यनूियनें झले नहीं पाईं? सबसे बड़ा यक्ष 
प्रश्न अगर शनिवार की छुट्टी पर कोई फैसला 
हआु ही नहीं, तो फिर ऐन वक्त पर यह 
हड़ताल वापस क्यों ली गई? क्या यह बैंक 
कर्मचारियों की कोई बड़ी रणनीतिक बढ़त 
ह,ै ग्राहकों के हित में लिया गया फैसला है 
या फिर सरकार और यनूियनों के बीच केवल 
वक्त हासिल करन ेकी कोई अदंरूनी चाल? 
आज के एपिसोड में हम बैंक हड़ताल टलने 
के पीछे की इनसाइड स्टोरी, आधी रात को 
बन ेसमझौतों और आपके बैंक जान ेस ेजडु़े 
हर नियम का एमआरआई स्कैन करेंग।े27 
सितबंर को रात में करीब 9:30 बजे इडंियन 
बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए और 
यनूाइटेड फोरम ऑफ बैंक यनूियसं यानी 
कि यएूफबीय ू के बीच में एक बठैक होती 
ह।ै इसके बाद यनूियसं न े28, 29 और 30 
सितबंर को प्रस्तावित हड़ताल को वापस लनेे 
की घोषणा कर दी। सबस ेपहल ेसमझत ेहैं 
विवाद क्या था। आज जो वर्तमान में अगर 
हम बैंकिग दखेें तो महीने के दसूर ेऔर चौथे 
शनिवार को बैंक की ब्रांचसे बदं रहती हैं। 
यानी कि बाकी शनिवार में कार्य दिवस रहता 
ह।ै बैंक यनूियसं की बसेिक डिमांड यह थी 
कि सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया 
जाए। यानी बैंकिग में पाचं डे वर्क वीक लाग ू
हो। जसैा कि LIC में और सरकारी अस्पताल 
सरकारी कार्यालयों में लाग ूहोता ह।ै
बैंक कर्मचारी स ेअगर आप पछूिए तो उसका 
कहना होगा कि बैंक का काम केवल बैंक की 
शाखा का शटर गिरते ही समाप्त नहीं होता। 

ग्राहकों स ेजडु़े काम की रिपोर्टिंग, लक्ष्य और 
दसूरी जिम्मेदारिया ंभी होती हैं। यनूियसं का 
तर्क ह ै5 दिन के कार्य सप्ताह पर गंभीरता स े
फैसला होना चाहिए। कर्मचारी बहेद दबाव 
में काम कर रहे हैं।  अब ग्राहक से पूछिएगा 
जो सोमवार स ेशकु्रवार अपनी नौकरी करता 
ह ै और उसके लिए शनिवार बैंक जाकर 
काम निपटान े का एक सवुिधाजनक दिन 
हो सकता ह।ै सरकार न ेभी इसी बात को 
अपनी सार्वजनिक अपील में उठाया था कि 
बच े हएु शनिवार बहुत स े ग्राहकों के लिए 
बैंकिग सवेाएं लने ेका मौका है। यह सरकार 
का पक्ष ह।ै सवाल केवल कर्मचारियों की 
छुट्टी का नहीं रह जाता। सवाल यह भी है कि 
अगर  बैंक का कार्य सप्ताह बदल ेतो ग्राहकों 
की पहंुच कैस ेबनी रहेगी? 
बातचीत के बाद बैंक यनूियनों न े हड़ताल 
वापस लने े का ऐलान किया। यएूफबीयू 
कई बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के 
सगंठनों का ग्रुप है। यएूफबीय ूने सात बैंक 
यनूियन की ओर स ेएक सयंकु्त बयान जारी 
किया ह।ै जिसमें कहा है कि आईबीए और 
यएूफबीय ूकी एक हाई लवेल कमटेी तुरतं 
बनाई जाएगी। यह कमटेी बाकी शनिवार को 
छुट्टी दने ेके मदु्दे पर बात करगेी। कमेटी सभी 
सभंावित विकल्पों पर विचार करगेी। अलग-
अलग पक्षों स ेबात करगेी और ऐसा रास्ता 
निकालगेी और या निकालन े की कोशिश 
करगेी जो बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ 
ग्राहकों के लिए भी ठीक हो। बैंक यनूियंस 
की एक बड़ी मागं थी। यह मागं स्केल फोर 
और उसस े ऊपर के बैंक अधिकारियों के 
लिए परफॉर्मेंस लिकं इसंेंटिव यानी काम के 
आधार पर मिलने वाली इसंेंटिव की योजना 
स ेजडु़ी ह।ै यनूियनों न ेइस योजना को वापस 
लने ेकी मागं की थी। इस पर भी बातचीत 
आग े बढ़ान ेकी बात हुई है। यएूफबीयू के 
मतुाबिक आईबीए सरकार के सामन े इस 
योजना के बदलाव का प्रस्ताव रखगेा ताकि 
यनूियनों की मागंों को ध्यान में रखा जा सके। 
इसके बाद जो मदु्दे बचेंगे उन पर दोनों पक्ष 
बातचीत करेंगे और जल्द कोई हल निकालने 
की कोशिश होगी। हड़ताल 28 स े 30 
सितबंर तक होनी थी। 30 सितंबर बैंकों के 
लिए हाफ ईयर क्लोजिग का दिन होता है। 
इस दिन बैंक में कई जरूरी काम निपटाए 
जात ेहैं। जैस ेखातों का हिसाब मिलाना, पैसों 
का मिलान करना, जरूरी रकम का इतंजाम 
करना और ट्रेजरी और मार्केट स ेजुड़े काम 
परू ेकरना। अगर 28 स े30 सितंबर तक बैंक 
बदं रहत े हैं तो उसस ेठीक पहले शनिवार 
और रविवार सटैरडे सडें भी पड़ रहा था। 
ऐस े में बैंकिग सवेाए ंलगातार 5 दिन तक 
प्रभावित हो सकती थी। इसी वजह स े वित्त 
मतं्रालय न े21 सितबंर को बैंक कर्मचारियों 
स ेहड़ताल पर नहीं जान ेकी अपील की थी। 
मतं्रालय न ेकहा था कि हड़ताल स ेबैंकिग 
सवेाए ं प्रभावित होंगी। लोगों को परशेानी 
होंगी और बैंकों के कामकाज पर भी असर 
पड़ेगा। मंत्रालय के मतुाबिक इसका नकुसान 
आखिरकार बैंक कर्मचारियों के हितों पर भी 
पड़ सकता ह।ै 

भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से जब कृष्ण 
पक्ष आरंभ होता है, तब भारतीय धार्मिक 
परंपरा में एक ऐसा समय शुरू होता है, 
जिसमें उत्सव और उल्लास के स्थान पर 
स्मृति, श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव प्रमुख 
हो जाता है। यही अवधि पितृपक्ष के नाम स े
जानी जाती है। हिंदू परंपरा में इसे दिवंगत 
पूर्वजों के प्रति सम्मान और अपने पारिवारिक 
दायित्वों को स्मरण करने का विशेष अवसर 
माना गया है। इन दिनों परिवार अपने पितरों 
का स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध 
करते हैं और अनेक लोग पिंडदान के लिए 
गया, वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे 
तीर्थों की यात्रा करते हैं।
पितृपक्ष से जुड़े तीन प्रमुख शब्द हैं—श्राद्ध, 
तर्पण और पिंडदान। सामान्य बातचीत में इन 
तीनों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लिया 
जाता है, लेकिन धार्मिक परंपरा में इनके 
अलग-अलग आशय और विधियां मानी गई 
हैं। इन तीनों कर्मों का मूल उद्देश्य पूर्वजों के 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, उन्हें स्मरण करना 
और परिवार की ओर से अपने दायित्व का 
निर्वहन करना है। यह परंपरा उस विश्वास 
को भी दर्शाती है, जिसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति 
का पारिवारिक संबंध स्मृति और धार्मिक 
संस्कारों के माध्यम से बना रहता है।
श्राद्ध शब्द को श्रद्धा से जोड़ा जाता है। 
इसका मूल भाव दिवंगत पूर्वजों के प्रति 
सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण है। श्राद्ध के 

दौरान पितरों के नाम से अन्न, जल और 
निर्धारित सामग्री अर्पित करने तथा ब्राह्मणों 
या जरूरतमंदों को भोजन कराने की परंपरा 
रही है। परिवार अपने पूर्वजों को याद करता 
है और उनके प्रति अपने कर्तव्य का भाव 
व्यक्त करता है। धार्मिक मान्यता में श्राद्ध 
को पितरों की तृप्ति का माध्यम माना गया 
है। यही कारण है कि अनेक परिवार पितृपक्ष 
में अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि के अनुसार 
श्राद्ध करते हैं। जिन लोगों की मृत्यु तिथि 
ज्ञात नहीं होती या जिनका अलग से श्राद्ध 
नहीं हो पाता, उनके लिए सर्व पितृ अमावस्या 
का विशेष महत्व माना जाता है।
तर्पण पितृपक्ष की एक अन्य महत्वपूर्ण 
धार्मिक क्रिया है। इसका सामान्य अर्थ अर्पण 
करके तृप्ति की कामना करना है। पितृ तर्पण 
में जल अर्पित करते हुए पूर्वजों का स्मरण 
किया जाता है। परंपरागत विधि में जल के 
साथ तिल का प्रयोग भी किया जाता है और 
मंत्रोच्चार के माध्यम से पितरों का स्मरण 
किया जाता है। भारतीय धार्मिक परंपरा में 
जल को जीवन का आधार माना गया है। 
इसलिए जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया 
प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती 
है। तर्पण के दौरान व्यक्ति अपने पितरों के 
नाम और गोत्र का स्मरण करता है। इस प्रकार 
वह स्वयं को कवेल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 
पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपरा 
की एक कड़ी के रूप में अनुभव करता है।

पितृपक्ष से जुड़ी तीसरी प्रमुख क्रिया पिंडदान 
है। धार्मिक परंपरा में पिंड सामान्यतः चावल, 
तिल और अन्य निर्धारित सामग्रियों से बनाए 
जाते हैं। इन्हें दिवंगत व्यक्ति के प्रतीकात्मक 
स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है। पिंड अर्पित 
करना पितरों के प्रति सम्मान और धार्मिक 
दायित्व निभाने की प्रक्रिया माना जाता है। 
पिंडदान के लिए गया को विशेष महत्व प्राप्त 
है। फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर से जुड़ी 
पितृ परंपरा के कारण देश के विभिन्न हिस्सों 
से लोग यहां पहंुचते हैं। गया में पिंडदान और 
तर्पण की परंपरा लंबे समय से चली आ रही 
है और इसे पितरों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक 
कर्म माना जाता है।
पितृपक्ष को केवल एक दिन का कर्मकांड 
मानना इसकी व्यापक परंपरा को सीमित कर 
देना होगा। यह लगभग पंद्रह दिनों की ऐसी 
अवधि है, जिसमें अलग-अलग तिथियों पर 
पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। हिंदू पंचांग 
के अनुसार परिवार अपने दिवंगत सदस्य 
की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर सकता है। इस 
दौरान अमावस्या का विशेष महत्व है, जिस े
सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन 
उन ज्ञात और अज्ञात पितरों का भी स्मरण 
किया जाता है, जिनकी मृत्यु तिथि परिवार 
को ज्ञात नहीं होती।
श्राद्ध परंपरा में भोजन और दान का भी 
विशेष स्थान है। अनेक परिवार ब्राह्मणों को 
भोजन कराते हैं तथा अन्न, वस्त्र और अन्य 

आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। कई 
स्थानों पर गाय, कौवे और अन्य जीवों को 
भोजन कराने की लोक परंपरा भी प्रचलित है। 
इन परंपराओं के पीछे धार्मिक विश्वास और 
सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पितृपक्ष की 
मान्यताओं को समझते समय धार्मिक आस्था 
और वैज्ञानिक प्रमाणों के बीच अंतर करना 
भी आवश्यक है। पितरों तक तर्पण का जल 
किस प्रकार पहंुचता है अथवा पिंडदान का 
आध्यात्मिक प्रभाव किस रूप में होता है, ये 
प्रश्न धार्मिक विश्वास और आस्था के क्षेत्र 
में आते हैं।
आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, बदलती 
जीवनशैली और महानगरों की व्यस्तता के 
बावजूद पितृपक्ष की परंपरा आज भी कायम 
है। इसका कारण कवेल धार्मिक कर्मकांड 
नहीं, बल्कि स्मृति और संबंधों की वह भावना 
है जो मनुष्य को अपनी पिछली पीढ़ियों से 
जोड़ती है। पितृपक्ष व्यक्ति को यह याद 
दिलाता है कि उसका वर्तमान केवल उसके 
अपने प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि उससे 
पहले की अनेक पीढ़ियों के जीवन, संघर्ष 
और संस्कारों की निरंतरता भी है। इसलिए 
श्राद्ध में श्रद्धा, तर्पण में स्मरण और पिंडदान 
में कर्तव्य का भाव निहित है। यही पितृपक्ष 
का मूल संदेश है—अपने पूर्वजों को याद 
करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना और अपनी 
पारिवारिक परंपरा के प्रति सम्मान बनाए 
रखना।

पितपृक्ष शरुू होत ेही घर के बजुरु्गों की कई 
परुानी बातें अचानक याद आन ेलगती हैं। 
दादी-नानी अक्सर इन दिनों बाजार जान,े 
नए कपड़े खरीदन ेया किसी बड़ी वस्तु 
की खरीदारी करने स ेरोकती थीं। उनका 
कहना होता था कि अभी श्राद्ध का समय 
ह,ै इसलिए खरीदारी और उत्सव बाद में 
किए जा सकत ेहैं। आज के समय में जब 
ऑनलाइन खरीदारी स ेलकेर बाजार की 
खरीदारी तक जीवन का सामान्य हिस्सा 
बन चुकी ह,ै तब यह सवाल स्वाभाविक 
ह ै कि पितपृक्ष में नए कपड़े, आभूषण, 
वाहन या दसूरी वस्तुए ंखरीदन ेस ेआखिर 
क्यों मना किया जाता ह।ै क्या इस ेधार्मिक 
नियम माना जाए या फिर यह सदियों 
स े चली आ रही पारिवारिक परपंरा है, 
जिसका संबधं हमार े परू्वजों के स्मरण 
और जीवन में सयंम स ेह?ै
हिदं ू धार्मिक परपंरा में पितृपक्ष को 
दिवगंत पूर्वजों को याद करने का विशेष 
समय माना गया ह।ै भाद्रपद परू्णिमा के 
बाद कृष्ण पक्ष में आन ेवाली यह अवधि 
सामान्यतः पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण 
और पिडंदान जैस ेकर्मों के लिए निर्धारित 
मानी जाती ह।ै परिवार अपन ेउन सदस्यों 
को याद करते हैं, जो इस ससंार स ेविदा 
हो चुके हैं। उनकी स्मृति में धार्मिक 
विधिया ं की जाती हैं, अन्न और जल 

अर्पित किया जाता है तथा कई परिवार 
ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन 
करात ेहैं। इस पूरी परपंरा का केंद्र उत्सव 
नहीं, बल्कि श्रद्धा और स्मरण होता ह।ै
इसी वजह स ेकई परिवार पितपृक्ष को 
व्यक्तिगत सखु-सवुिधा और नई वस्तुओं 
की खरीदारी स े दरू रहन े की अवधि 
मानत े हैं। भारतीय परपंरा में नई वस्तु 
खरीदना अक्सर किसी शुभ अवसर, 
उत्सव या मागंलिक कार्य स ेजोड़ा जाता 
रहा है। नया कपड़ा, आभषूण, वाहन, 
मकान या फर्नीचर खरीदना परिवार में 
खुशी का अवसर माना जाता है। इसके 
विपरीत पितपृक्ष का वातावरण गभंीर और 
स्मरणप्रधान माना गया है। ऐस ेमें बजुरु्गों 
की सोच रही कि इन दिनों खरीदारी और 
उत्सव के बजाय पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता 
और धार्मिक दायित्वों पर ध्यान दिया 
जाए। दादी-नानी जब कहती थीं कि 
पितपृक्ष में कपड़े मत खरीदो, तो इसका 
अर्थ हमेशा यह नहीं होता था कि नया 
कपड़ा खरीदना अपन ेआप में कोई बड़ा 
धार्मिक अपराध है। उनकी बात के पीछे 
एक व्यापक पारिवारिक सोच होती थी। 
व ेचाहती थीं कि वर्ष में कुछ दिन ऐसे 
हों, जब परिवार अपन ेभौतिक सखु और 
इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखकर अपने 
अतीत को याद कर।े जिस तरह त्योहारों 

में घर सजान,े नए कपड़े पहनन ेऔर नई 
चीजें खरीदन ेकी परपंरा होती ह,ै उसी 
तरह पितृपक्ष में सादगी और स्मरण को 
महत्व दने ेकी परपंरा विकसित हुई।
परुान ेसमय में जीवन आज की तलुना 
में अधिक सामहूिक था। सयंकु्त परिवारों 
में दादा-दादी और अन्य बजुरु्ग बच्चों को 
धार्मिक परपंराओं का अर्थ समझात ेथ।े 
परिवार की छोटी पीढ़ी को बताया जाता 
था कि किस दिन किस परू्वज का श्राद्ध 
करना ह,ै किस प्रकार तर्पण करना ह ैऔर 
किन बातों का ध्यान रखना ह।ै खरीदारी 
स ेदरूी भी उसी अनशुासन का हिस्सा थी। 
बजुरु्गों का मानना था कि यदि इन दिनों 
बाजार और भौतिक वस्तुओं पर ध्यान 
कम रहगेा, तो परिवार का मन पितरों 
के स्मरण और धार्मिक कर्मों में अधिक 
लगगेा। पितृपक्ष में नए कपड़े न खरीदने 
की मान्यता सबस ेअधिक प्रचलित ह।ै 
इसके पीछे यह विचार बताया जाता ह ैकि 
नए कपड़े खशुी और उत्सव के प्रतीक हैं, 
जबकि श्राद्ध का समय उत्सव स ेअलग 
भाव रखता ह।ै इसलिए धार्मिक मान्यता 
रखन े वाल े परिवार इस अवधि में नए 
कपड़े खरीदन ेस ेबचत ेहैं और पितृपक्ष 
समाप्त होन े के बाद खरीदारी करना 
पसदं करत ेहैं। हालाकंि इस ेसभी लोगों 
पर लाग ूहोन ेवाला सार्वभौमिक धार्मिक 

नियम नहीं माना जा सकता। कई परिवार 
जरूरत के अनसुार कपड़े खरीदत ेहैं और 
इस ेलेकर कोई विशषे रोक नहीं मानत।े
सोन-ेचादंी और आभूषणों की खरीदारी 
को लकेर भी इसी तरह की परपंरा मिलती 
ह।ै भारतीय परिवारों में सोना और चादंी 
सामान्यतः शभु अवसरों, विवाह, त्योहार 
या विशषे पारिवारिक समारोहों स ेजडु़ी 
खरीदारी मानी जाती ह।ै इसलिए कुछ 
परिवार पितृपक्ष के दौरान गहन ेखरीदने 
के बजाय किसी अन्य शभु अवसर का 
इतंजार करत ेहैं। इसी प्रकार नया वाहन 
खरीदन ेको भी कई परिवार शभु शरुुआत 
स ेजोड़त ेहैं। कार या बाइक जसैी बड़ी 
खरीदारी को पितृपक्ष के बाद के समय के 
लिए टालन ेकी परपंरा कुछ घरों में आज 
भी कायम ह।ै
जमीन, मकान या दकुान जसैी सपंत्ति की 
खरीदारी के मामले में भी यही सोच दिखाई 
दतेी ह।ै सपंत्ति खरीदना परिवार के लिए 
बड़ा आर्थिक और सामाजिक निर्णय होता 
ह।ै धार्मिक मान्यता रखन ेवाल ेकई लोग 
ऐस ेकार्य के लिए शभु महुरू्त या पितपृक्ष 
के बाद का समय चनुत ेहैं। इसी तरह 
फर्नीचर, इलके्ट्रॉनिक सामान और घर 
की महगंी वस्तुओं की खरीदारी भी कुछ 
परिवार टाल दते ेहैं। उनका मानना होता 
ह ैकि इन चीजों को किसी शभु अवसर 

पर घर में लाना बहेतर रहगेा।
कुछ क्षेत्रों और परिवारों में पितपृक्ष के 
दौरान लोह े का सामान, झाड़ू, नमक, 
सरसों का तले या श्रृंगार सामग्री खरीदने 
स ेभी बचन ेकी मान्यता सुनन ेको मिलती 
ह।ै लकेिन इन मान्यताओं को लकेर परूे 
दशे में एक जसैी परपंरा नहीं ह।ै किसी 
परिवार में किसी वस्तु को लकेर विशषे 
मान्यता हो सकती ह,ै जबकि दसूरे 
परिवार में वही वस्तु सामान्य रूप से 
खरीदी जाती है। इसलिए ऐसी बातों को 
धार्मिक आस्था और स्थानीय परपंरा के 
सदंर्भ में दखेना चाहिए, न कि हर व्यक्ति 
के लिए बाध्यकारी नियम के रूप में।
रोजमर्रा की जरूरतों के मामले में 
स्थिति अलग ह।ै घर चलान े के लिए 
आटा, चावल, दाल, तले, नमक, फल, 
सब्जिया,ं दधू और दसूरी आवश्यक 
वस्तुए ं खरीदनी ही पड़ती हैं। पितपृक्ष 
होन ेके कारण दनैिक जीवन की जरूरी 
खरीदारी रोकना व्यावहारिक नहीं ह।ै 
बच्चों की पढ़ाई की सामग्री, कामकाज 
स े जडु़े उपकरण, दवाइया ं और अन्य 
आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी 
जरूरत के अनुसार की जाती ह।ै इसलिए 
पितपृक्ष में खरीदारी न करन ेकी परपंरा 
को मखु्य रूप स ेगरै-जरूरी, विलासिता 
या उत्सव स े जडु़ी खरीदारी के सदंर्भ 

में समझा जाता ह।ै श्राद्ध और तर्पण के 
लिए आवश्यक सामग्री खरीदना तो इस 
अवधि की धार्मिक प्रक्रिया का ही हिस्सा 
ह।ै तिल, चावल, कुश, फल, फूल, 
जल, वस्त्र और अन्य सामग्री परिवार 
अपनी धार्मिक परपंरा के अनसुार जटुाता 
ह।ै कई जगह पितरों के निमित्त भोजन 
बनाया जाता ह ैऔर दान के लिए अनाज, 
वस्त्र तथा दसूरी उपयोगी वस्तुए ंखरीदी 
जाती हैं। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोग 
बढ़ाना नहीं, बल्कि धार्मिक कर्म और 
सवेा की परपंरा निभाना होता ह।ै
पितपृक्ष में खरीदारी स े दरूी को केवल 
शभु-अशभु की धारणा स ेजोड़ना भी इस 
परपंरा के एक महत्वपरू्ण सामाजिक पक्ष 
को नजरअदंाज करना होगा। भारतीय 
ससं्कृति में सयंम को हमशेा जीवन का 
महत्वपरू्ण मलू्य माना गया ह।ै व्यक्ति को 
हर समय अपनी इच्छाओं के पीछे भागने 
के बजाय कुछ समय आत्मचितन और 
कृतज्ञता में भी बिताना चाहिए। पितपृक्ष 
इसी भाव को मजबतू करन ेवाला समय 
माना जा सकता है। कुछ दिनों तक 
अनावश्यक खर्च रोकना और उस धन 
या ससंाधन का उपयोग दान, सवेा या 
परिवार की जरूरतों में करना भी इस 
परपंरा से जडु़ा सामाजिक अर्थ हो सकता 
ह।ै

अब हफ्ते में 5 दिन ही खलुेंग ेबैंक? 
रातों-रात ऐसा क्या हुआ, 3-Day 
Bank Strike क्यों टाल दी गई

पितृपक्ष: स्मृति, श्रद्धा और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का पर्व

श्राद्ध के दिनों में नई चीजों से दूरी क्यों? पुरानी परंपरा के पीछे छिपा है संयम का संदेश

हरियाणा सरकार क े उस फ ैसले का 
स्वागत ही किया जाना चा हिए, जिसमें 
सरकार ने  र ाज्य म ें नई खोजों को 
प्रोत्साहन देने  क े लिये पचास हजार 
रुपये तक की, पेट ेंट रजिस्ट् रेशन फीस 
की प्रतिपू र्ति   करने का निर्ण य किया है। 
निश्चय ही इस कदम से उन छात्रों को 
संबल मिलेगा जो सीमि त संसाधनों म ें 
र ाज्य व देश क े लिये क ुछ महत्वपूर्ण  
खोज करने का संकल्प रखते ह ैं। ले किन 
पेट ेंट तो महज एक शुरुआत भर है। 
असली मु श्किल सवाल यह है  कि पेट ेंट 
सर्टिफ  िकेट मिलने पर मेधावी युवा 
क्या कर ेंगे। निर्विव ाद रूप से भारत म ें 
प्रतिभावान छात्रों, रिसर्च  पेपर्स   या पेट ेंट 
की कोई कमी नहीं है। दरअसल, कमी है 
तो उस इकोसिस्टम की जो किसी विचार 
या आइडिया को लैब या विश्वविद्यालय 
प्रोजेक्ट से  निकालकर व्यावसायिक दृष्टि   
से  सफल उत्पाद बनाता है। यही वजह 
है  कि छात्रों को पेट ेंट क े लिये पैसे  देने 
म ें मदद करने  वाली नीति  क े साथ-साथ 
प्रोटोटाइपिग, ट ेस्ट िंग, बौ द्धिक संपदा 
संरक्षण और नये विचार को मार् केट तक 
पहुंचाने  म ें मदद मिलनी चा हिए। अन्यथा 
खोज व अनुसंधान अर्थव्यवस्था क े 
महज पेट ेंट कल्चर तक ही सिमट जाने 
का खतरा पैदा हो सकता है। जिसम ें 
समाधान खोजने क े बजाय पेट ेंट फाइल 
करने पर इनाम दिया जाता है। सही 
मायने म ें इसक े लिये कारगर समाधान 
तलाशने हेतु  विश्वविद्यालयों को उद्योग 
जगत से और करीब से जोड़ने की जरूरत 
है। छात्रों को वास्तविक दु निया की 
समस्याओं की पहचान करने ,क ंपनियों 
और सरकारी संस्थानों क े साथ काम 
करने और ऐसे उत्पाद बनाने  क े लिय े
प्रोत्साहि त किया जाना चा हिए, जिनके 
लिये चिन्हित उपयोगकर्ता   की पहले से 
पहचान हो सके।
सही मायने  म ें र ाज्य म ें शोध-अनुसंधान 
का वातावरण बनाने  क े लिये तमाम 
व्यावहा रिक पक्षों पर गंभीरता से  विचार 
किया जाना चा हिए। नई खोज करने वाले 
प्रतिभा गियों को वित्तीय मदद, उत्पादन 
क े लिये उपयोगी ढांचा, रेगु लेशन और 
मार् केटि ंग से जुड़ी चुनौ तियों से  निपटने 
म ें मदद की जानी चा हिए। हरियाणा क े 
लिये यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण   है। 
राज्य क े विश्वविद्यालय और तकनीकी 
संस्थान खेती से  जुड़ी विभिन्न तकनीकों, 
जल प्रबंधन, उत्पादन, हेल्थकेयर 
और स्वच्छ ऊर्जा   आदि अन्य क्षेत्रों म ें 
इनोवेशन के इंजन बन सकते ह ैं। इसके 
लिये सिर्फ एक बार प्रोत्साहन रा शि 
देने  क े बजाय लगातार निवश करने की 
जरूरत होगी। राज्य को अपनी पेट ेंट 
पॉ लिसी की सफलता को सिर्फ पेट ेंट 
की फीस की प्रतिपू र्ति   वाले आवेदनों की 
संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से अपनी 
सफलता का मूल्यांकन करना चा हिए कि 
उन पेट ेंट ों से व्यवहार म ें क्या हा सिल 
हुआ। मसलन राज्य म ें कितने स्टार्ट -
अप बने। राज्य म ें कितनी टके्नोलॉजी 
का व्यवसायीकरण हुआ। उससे र ाज्य 
म ें नौकरियों की संख्या म ें कितनी वृद् धि 
हुई। इस बात म ें दो र ाय नहीं हो सकती 
है  कि पेट ेंट किसी विचार या खोज को 
सुरक्षा देता है। ले किन वह इस बात की 
गारंट ी कदापि नहीं है  कि व्यवहार म ें 
उसका उपयोग राज्य व देश क े लिय े
कितना लाभदायक होगा। यही वजह 
है  कि हरियाणा को व्यवहार म ें ज्यादा 
से  ज्यादा समस्याओं के समाधान करने 
वाले  उद्यमों और उत्पाद बनाने  का लक्ष्य 
निर्धा  रित करना चा हिए।

जन्मशताब्दी वर्ष में एक युगपुरुष का पुण्य स्मरण

स्वर्गीय अशोक 
सिंघल ने अपने 

जीवन में इस 
महान राष्ट्र के 
उत्कर्ष का ही 
स्वप्न देखा। 

उनकी जन्मशती 
के पावन 

अवसर पर हम 
सुनिश्चित करें 
कि युवा उनके 

विराट व्यक्तित्व 
और महानता से 

परिचित हों।

एक बहुत सुंदर सुभाषित है, ‘वृक्ष कबहंु नहि 
फल भखै, नदी न संचै नीर। परमारथ के 
कारने, साधुन धरा शरीर।’ अभिप्राय है कि 
पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, नदी अपना 
जल अपने पास नहीं रखती। इसी तरह, संत 
स्वभाव के लोग भी स्वयं को प्राथमिकता न 
देते हुए, अपना जीवन लोक कल्याण के 
लिए समर्पित कर देते हैं। हमारे ऋषियों ने 
यही सिखाया है कि मानवता के कल्याण के 
लिए समर्पित जीवन का महत्व व्यक्तिगत 
उपलब्धियों से कहीं अधिक होता है। श्रद्धेय 
अशोक सिंघल जी का जीवन इस भावना का 
पुण्य उदाहरण है।
27 सितंबर से हम स्वर्गीय अशोक सिंघल 
जी का जन्म-शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। 
यह महान विभूति के सम्मान का सुअवसर 
है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना, सांस्कृतिक 
जागरण और दशकों तक समर्पित भाव से 
समाज-संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया।यह 
मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वर्गीय अशोक जी 
के साथ लंबे समय तक कार्य करने, उनसे 
सीखने, संवाद करने और उनका स्नेह प्राप्त 
करने का अवसर मिला। मुझे 1981 का 
प्रसंग याद है। तब मैं एक युवा कार्यकर्ता के 
तौर पर संगठन की जिम्मेदारियां निभा रहा 
था। तब मुझे अशोक जी का हस्तलिखित 
पत्र मिला। उन्होंने आगामी एक महत्वपूर्ण 
कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और मुझे 
कुछ जिम्मेदारियां सौंपीं। तब अशोक सिंघल 
जी से पत्र पाना मेरे लिए एक यादगार क्षण 
बना।
मैंने उन्हें दशकों तक दिन-रात काम करते 
देखा। वे देश के दूर-दराज के क्षेत्रों की लंबी 
और कई कठिन यात्राएं किया करते थे। 
गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में जाना उन्हें 
विशेष प्रिय था। वे चिंतन करते थे कि समाज 
के वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों 
के लिए और क्या किया जाए। जब भी देश 
में कहीं प्राकतृिक आपदा आती तो सिंघल 
जी सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में होते 

या फिर प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 
कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते। वर्ष 2001 
में कच्छ के भूकंप के बाद उनके साथ का मेरा 
अनुभव अविस्मरणीय बना।
अशोक जी अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न 
परिवार से थे। उनके पिता श्री महावीर की 
एक प्रशासक के रूप में पहचान थी। उनके 
एक भाई श्री बी.पी. सिंघल पुलिस अधिकारी 
बने और बाद में सांसद भी रहे। दूसरे भाई 
श्री वी.पी. सिंघल त्रिपुरा के तब मुख्य सचिव 
बने, जब यह नया राज्य बना था। परिवार 
के अन्य सदस्यों ने भी कॉमर्स और कषृि 
के क्षेत्र में सफलता हासिल की। लेकिन 
शुरू से ही अशोक जी का झुकाव बिल्कुल 
अलग दिशा में था। छोटी उम्र में ही उनके 
व्यवहार में दूसरों के प्रति करुणा और सेवा 
की अद्भुत भावना दिखने लगी। वे चाहते थे 
कि भारत का पुनरुत्थान हो व मां भारती की 
संतानें गौरवशाली उपलब्धियां हासिल करें। 
प्रयागराज में पले-बढ़े अशोक जी घंटों संगम 
तट पर बैठते। वहां आने वाले साधु-संतों और 
श्रद्धालुओं से भी उनकी बहुत आत्मीयता थी। 

इससे सांस्कृतिक लोकाचार की उनकी समझ 
और समृद्ध हुई। समाज हेतु कुछ करने का 
संकल्प भी और दृढ़ हुआ। दूसरों के लिए जीने 
की ललक उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ले 
आई। जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने 
पूरे उत्साह, अनुशासन और कर्तव्यभाव से 
निभाया।
उन्होंने अपने अथक परिश्रम से अनेक 
संस्थाओं और आंदोलनों को मजबूत किया। 
अपनी ओजस्वी वाणी और अभिव्यक्ति की 
अद्भुत शैली से वे सभा को मंत्रमुग्ध कर देते 
थे। साथी कार्यकर्ताओं के प्रति वे अत्यधिक 
स्नेह रखते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनकी सादगी 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। साधु-
संतों के बीच भी उनका काफी सम्मान था। 
संतगण उनके परामर्श को महत्व देते और 
उनकी बातों को पूरे आदरभाव से सुनते।
मेरी स्मृति में ऐसी दो घटनाएं उभर रही 
हैं, जिनसे अशोक सिंघल जी के विराट 
व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। पहली 
घटना 1993 की है। विश्व हिंदू परिषद ने 
स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन के 

100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका में 
एक सम्मेलन आयोजित किया। विदेश में ऐसे 
भव्य सम्मेलन का विजन, उसकी प्लानिग 
और विभिन्न समूहों को एक मंच पर लाने का 
भगीरथ प्रयास अशोक जी के संगठनात्मक 
कौशल का परिचायक था।
दूसरी घटना वर्ष 2000 की है, जब त्रिनिदाद 
और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में विश्व हिंदू 
सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस समय मैं 
भी वहीं था। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि सिंघल जी 
की उपस्थिति ने अन्य प्रतिनिधियों में कितना 
उत्साह भर दिया था। मेरे संबोधन के बाद 
उन्होंने जिस तरह मेरी सराहना की, वह मेरे 
लिए बहुत भावुक कर देने वाला अनुभव था। 
मैंने अनुभव किया कि उनका प्रोत्साहन कैसे 
हर कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता था।
राम जन्मभूमि आंदोलन में अशोक सिंघल 
जी की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण किए 
बिना उनका कोई भी उल ल्ेख अधूरा है। वर्ष 
1991 की बोट क्लब रैली में उनके ओजस्वी 
संबोधन को कौन भूल सकता है? या 
आंदोलन के चरम पर लहूलुहान और घायल 
अवस्था में अशोक जी की वह ऐतिहासिक 
तस्वीर भला किसकी स्मृति से मिट सकती 
है? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर है तो 
इसमें अशोक जी जैसी विभूतियों का नि:स्वार्थ 
समर्पण है, जिन्होंने इसे संभव बनाने में 
सर्वस्व अर्पित किया। आज यदि अशोक जी 
हमारे बीच होते, तो अयोध्या में राम मंदिर को 
देखकर वे सर्वाधिक भावुक एवं प्रसन्न होते।
स्वर्गीय अशोक सिंघल जी मानते थे कि 
समाज में समरसता के साथ ही भाईचारे का 
संदेश मजबूत होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक 
एकता और समानता के लिए निरंतर कार्य 
किया। उनका मत था कि समाज में किसी 
प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 
प्रत्येक व्यक्ति समान गरिमा व सम्मान 
का अधिकारी है। तभी उन्होंने अयोध्या में 
राम मंदिर की पहली ईंट रखने को लेकर 
अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने 

ही कहा था कि यह पुनीत कार्य बिहार के 
वीएचपी कार्यकर्ता और वंचित वर्ग से आने 
वाले कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से हो। 
काशी में एक धर्म संसद में उन्होंने डोम राजा 
को सम्मानित करने का फैसला किया और 
कई सामुदायिक अभियानों में उनके साथ 
मिलकर काम किया।
राष्ट्र-निर्माण के साथ ही अशोक सिघल जी 
के दो ऐसे प्रिय क्षेत्र थे, जो उनके हृदय के 
अत्यंत निकट थे—शिक्षा (विशेषकर वैदिक 
शिक्षा) और संगीत। दोनों से उनका गहरा 
लगाव था। वाराणसी के सांसद के रूप में 
मुझे इस बात पर अत्यंत गर्व की अनुभूति 
होती है कि जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, 
उस शाश्वत काशी ने अशोक सिघल जी के 
जीवन में अहम भूमिका निभाई। वे बीएचयू के 
मेधावी छात्र थे। वे एकल विद्यालय की पहल 
से भी जुड़े थे, जिसने दूर-दराज के गांवों, 
खासकर जनजातीय समुदायों तक बुनियादी 
शिक्षा पहंुचाने का कार्य किया। वे जितने गहरे 
अध्येता व उत्साही पाठक थे, उतने ही अच्छे 
श्रोता भी थे। वे युवा कार्यकर्ताओं को पुस्तकें 
पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे।
अशोक जी को निकट से जानने वालों को पता 
है कि वे कितना संुदर गाते थे। मुझे नागपुर 
की उन बैठकों की याद आती है, जिनमें वे 
‘एकल गीत’ गाया करते थे। मंत्रमुग्ध करता 
उनका गायन बैठक में नई ऊर्जा भर देता था। 
वर्ष 2015 में उनके 90वें जन्मदिवस समारोह 
का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, 
जिसमें उन्होंने ‘हे मातृभूमि मेरी, हे पितृभूमि 
मेरी’ गाकर सभी को चौंका दिया था।
स्वर्गीय अशोक सिंघल ने अपने जीवन में 
इस महान राष्ट्र के उत्कर्ष का ही स्वप्न 
देखा। उनकी जन्मशती के पावन अवसर 
पर हम सुनिश्चित करें कि युवा उनके विराट 
व्यक्तित्व और महानता से परिचित हों। 
आइए, हम अपने राष्ट्र व देशवासियों के लिए 
अशोक सिंघल जी के सपने साकार करने के 
संकल्प को एक बार फिर दोहराएं।
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पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा 
त्योहारों के सीजन के दौरान अतिरिक्त 
भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य 
से ट्रेन संख्या 09049/09050 दादर-
भुसावल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों 
को विस्तारित किया गया है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क 
अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी 
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन का 
विवरण निम्नानुसार है:
ट्रेन संख्या 09049 दादर-भुसावल 
साप्ताहिक स्पेशल के फेरों को 27 नवम्बर, 
2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी 

प्रकार, ट्रेन संख्या 09050 भुसावल-
दादर साप्ताहिक स्पेशल के फेरों को 27 
नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया 
गया है। ट्रेन संख्या 09049 के विस्तारित 
फेरों की बुकिंग 29.09.2026 से सभी 
पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी 
की वेबसाइट पर शुरू होगी। उपर्युक्त ट्रेनें 
विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन के रूप में 
चलेंगी। समय, ठहराव और कोच संरचना 
के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए 
यात्री www.enquiry.indianrail.
gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं।

नई दिल्ली/अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट 
कॉलेजियम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट 
में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तीन 
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों 
की सिफारिश की। इनमें गुजरात हाई 
कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस सुनीता 
अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ 
जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय 
और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल हैं। 
सुप्रीम कोर्ट की ओर से 28 सितंबर 
2026 को जारी कॉलेजियम प्रस्ताव में 
इन नियुक्तियों की सिफारिश दर्ज की 
गई है।
जस्टिस सुनीता अग्रवाल के नाम की 
सिफारिश गुजरात हाई कोर्ट के लिए 
महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम है। वह 
23 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट 
की चीफ जस्टिस बनी थीं। गुजरात हाई 
कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के 
अनुसार उनका जन्म 30 अप्रैल 1966 
को हुआ था और उनकी सेवानिवृत्ति की 
निर्धारित तारीख 29 अप्रैल 2028 है। 
वह गुजरात हाई कोर्ट की दूसरी महिला 
मुख्य न्यायाधीश हैं।
जस्टिस सुनीता अग्रवाल का न्यायिक 

करियर मुख्य रूप से इलाहाबाद हाई 
कोर्ट से जुड़ा रहा है। उन्होंने लखनऊ 
विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में बीएससी 
की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद अवध 
विश्वविद्यालय से वर्ष 1990 में कानून 
की डिग्री हासिल की। 16 दिसंबर 
1990 को उन्होंने अधिवक्ता के रूप 
में नामांकन कराया। इलाहाबाद हाई 
कोर्ट में उन्होंने सिविल, रिट, मूल और 
वाणिज्यिक मामलों में करीब 21 वर्षों 
तक वकालत की। इसके बाद 21 नवंबर 

2011 को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का 
अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया 
गया और 6 अगस्त 2013 को स्थायी 
न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के 
रूप में उन्होंने विभिन्न न्यायिक और 
प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं। 
गुजरात हाई कोर्ट की आधिकारिक 
प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने सिविल 
और आपराधिक अपीलों, सेवा मामलों, 
भूमि अधिग्रहण, अंतर-न्यायालय अपील 

और संवैधानिक मामलों सहित अलग-
अलग क्षेत्रों में पीठों की अध्यक्षता 
की। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की सात 
न्यायाधीशों वाली उस पीठ का भी 
हिस्सा रही थीं, जिसका गठन अधीनस्थ 
न्यायालयों और उनसे जुड़े बुनियादी 
ढांचे के मुद्दों पर विचार के लिए किया 
गया था। जस्टिस अग्रवाल मध्यस्थता के 
क्षेत्र में भी प्रशिक्षित और प्रमाणित हैं। 
इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल 
के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक 
समितियों में जिम्मेदारियां निभाईं। अप्रैल 
2023 में वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के 
कारण उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक 
सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष 
भी नियुक्त किया गया था। इसके कुछ 
समय बाद 23 जुलाई 2023 को उन्होंने 
गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 
रूप में पदभार संभाला।
गुजरात हाई कोर्ट की मौजूदा न्यायिक 
संरचना में भी हाल के दिनों में बदलाव 
हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट के 
अनुसार जस्टिस मनाश रंजन पाठक 
ने 14 सितंबर 2026 को गुजरात हाई 
कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार 
संभाला। वह इससे पहले ओडिशा हाई 

कोर्ट में न्यायाधीश थे। गुजरात हाई कोर्ट 
की वर्तमान सूची में उनका नाम वरिष्ठ 
न्यायाधीशों में दर्ज है। जस्टिस सुनीता 
अग्रवाल की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति 
की सिफारिश अभी नियुक्ति की अंतिम 
प्रक्रिया का एक चरण है। कॉलेजियम 
की सिफारिश के बाद संबंधित 
संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की 
कार्रवाई होगी। इसके बाद ही उनकी 
सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति औपचारिक रूप 
से पूरी होगी। इसी कॉलेजियम प्रस्ताव में 
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र 
कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट 
के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के 
नामों की भी सिफारिश की गई है।
गुजरात हाई कोर्ट से जुड़े न्यायाधीशों 
के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की हालिया 
कड़ी में यह एक और महत्वपूर्ण 
घटनाक्रम है। जस्टिस एन.वी. अंजारिया 
गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहने 
के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य 
न्यायाधीश बने और बाद में 30 मई 
2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 
नियुक्त हुए। इसी तरह जस्टिस विपुल 
मनुभाई पंचोली, जो गुजरात हाई कोर्ट में 
न्यायाधीश रह चुके हैं और बाद में पटना 

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, 
29 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 
न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं।
अब कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 
गुजरात हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी नजर 
रहेगी। फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट 
की आधिकारिक वेबसाइट पर जस्टिस 
सुनीता अग्रवाल ही मुख्य न्यायाधीश 
के रूप में दर्ज हैं। कॉलेजियम की 
सिफारिश के बाद उनके सुप्रीम कोर्ट 
जाने की स्थिति में गुजरात हाई कोर्ट के 
नेतृत्व को लेकर आगे की संवैधानिक 
प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
जस्टिस सुनीता अग्रवाल का नाम 
सुप्रीम कोर्ट के लिए सुझाए जाने से 
न्यायपालिका में उनके लंबे न्यायिक 
अनुभव और विभिन्न स्तरों पर निभाई 
गई जिम्मेदारियों को एक बार फिर 
राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में जगह मिली 
है। हालांकि, कॉलेजियम की सिफारिश 
के बाद नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया 
पूरी होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट 
कॉलेजियम का 28 सितंबर का प्रस्ताव 
इस दिशा में औपचारिक रूप से सामने 
आया महत्वपूर्ण कदम है।

अमरेली। गुजरात के अमरेली जिले के 
राजुला क्षेत्र में वन विभाग के लिए एक 
शेर को पकड़ना चुनौती बन गया है। नवी 
बरपटोली गांव के बाहरी इलाके में रेस्क्यू 
अभियान के दौरान वन विभाग के एक 
अधिकारी और एक ट्रैकर पर हमला करने 
के बाद शेर मौके से भाग गया। घटना के 
बाद वन विभाग ने शेर को सुरक्षित तरीके से 
पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान 
शुरू किया है। करीब 10 किलोमीटर के 
दायरे में वन विभाग की 11 टीमें रातभर 
अलग-अलग स्थानों पर शेर की तलाश 
करती रहीं। आधुनिक तकनीक, निगरानी 
उपकरणों और अन्य संसाधनों की मदद से 
संभावित ठिकानों की जांच की गई, लेकिन 
अब तक शेर का कोई पुख्ता सुराग नहीं 
मिल सका है।
जानकारी के अनुसार वन विभाग को नवी 

बरपटोली गांव के बाहरी क्षेत्र में एक बीमार 
शेर के मौजूद होने की सूचना मिली थी। 
बताया गया कि शेर की उम्र नौ वर्ष से 
अधिक है और उसकी हालत ठीक नहीं 
थी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की 
टीम उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने 
के लिए मौके पर पहुंची थी। टीम शेर को 
नियंत्रित करने की प्रक्रिया में जुटी थी, तभी 
अचानक उसने हमला कर दिया। हमले में 
वनकर्मी एमजे खवड़िया और ट्रैकर भरत 
जोगड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। 
दोनों को तत्काल उपचार के लिए भावनगर 
के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका 
इलाज कराया गया।
वनकर्मियों पर हमला करने के बाद शेर 
तेजी से वहां से निकल गया। घटना की 
गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के वरिष्ठ 
अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई। 

इसके बाद शेतरुंजी डीसीएफ, एसीएफ 
और गिर ईस्ट एसीएफ सहित वरिष्ठ 
अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का 
जायजा लिया। राजुला-जाफराबाद क्षेत्र 
से वन विभाग की अतिरिक्त टीमों को भी 
बुलाया गया। इसके बाद शेर की तलाश के 

लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया।
वन विभाग की 11 टीमें रातभर संभावित 
इलाकों में शेर की तलाश करती रहीं। 
करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र को अलग-
अलग हिस्सों में बांटकर तलाशी अभियान 
चलाया गया। टीमों ने खेतों, झाड़ियों और 

उन स्थानों की जांच की जहां शेर के छिपे 
होने की संभावना थी। रात से लेकर सुबह 
तक वनकर्मियों ने इलाके में निगरानी 
बनाए रखी, लेकिन शेर की मौजूदगी का 
कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे उसके 
वर्तमान ठिकाने की पुष्टि हो सके।
शेर की तलाश में सबसे बड़ी चुनौती इलाके 
का भूगोल और वहां मौजूद घनी वनस्पति 
बनी हुई है। जिस स्थान पर हमला हुआ, 
उसके आसपास किसानों की फसल और 
बबूल की घनी झाड़ियां हैं। इन झाड़ियों के 
बीच किसी बड़े वन्यजीव का छिपना संभव 
है और ऐसे इलाके में पैदल तलाशी लेना 
भी जोखिम से खाली नहीं है। यही कारण 
है कि वन विभाग की टीमें बेहद सतर्कता 
के साथ संभावित ठिकानों की जांच कर 
रही हैं।
वन विभाग को यह भी आशंका है कि 

हमला करने के बाद शेर घटनास्थल 
से काफी दूर निकल गया हो सकता है। 
लगातार तलाश के बावजूद यदि उसके 
पगमार्क या अन्य गतिविधियों के संकेत 
नहीं मिलते हैं तो आसपास के दूसरे क्षेत्रों 
में भी उसकी मौजूदगी की जांच करनी पड़ 
सकती है। इसके लिए वन विभाग की टीमें 
संभावित मार्गों और शेर के आवागमन वाले 
क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं।
हमलावर शेर को पकड़ने के लिए वन 
विभाग ने आसपास के इलाकों में कई पिंजरे 
लगाए हैं। इनमें रिंग केज भी शामिल हैं। 
इन पिंजरों को ऐसे स्थानों पर लगाया गया 
है जहां शेर के आने की संभावना मानी जा 
रही है। इसके साथ ही वनकर्मियों की टीमें 
अलग-अलग स्थानों पर लगातार निगरानी 
कर रही हैं। विभाग का प्रयास है कि शेर 
को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना 

सुरक्षित तरीके से पकड़कर उपचार और 
आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
शेर के बीमार होने की सूचना ने वन 
विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। 
सामान्य परिस्थितियों में भी किसी शेर की 
गतिविधियों पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण 
होता है, लेकिन बीमारी या कमजोरी की 
स्थिति में उसके व्यवहार में बदलाव की 
संभावना को देखते हुए टीमों को अतिरिक्त 
सावधानी बरतनी पड़ रही है। वन विभाग 
शेर की गतिविधियों का पता लगाने के 
साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों को भी 
सतर्क रहने की सलाह दे रहा है।
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार किसी 
जंगली जानवर के अचानक मानव संपर्क 
में आने पर स्थिति तेजी से बदल सकती है। 
ऐसे में रेस्क्यू अभियान के दौरान प्रशिक्षित 
टीमों द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का 

पालन करना जरूरी होता है। राजुला क्षेत्र 
में हुई घटना के बाद वन विभाग की टीमें 
शेर को पकड़ने के साथ-साथ इस बात पर 
भी नजर रख रही हैं कि वह आबादी वाले 
क्षेत्र की ओर न बढ़े।
फिलहाल शेर की तलाश जारी है और 
वन विभाग की टीमें संभावित स्थानों की 
निगरानी कर रही हैं। रातभर चले अभियान 
के बावजूद शेर का पुख्ता सुराग नहीं 
मिलने से तलाशी का दायरा आगे बढ़ाया 
जा सकता है। वन विभाग के सामने चुनौती 
एक ओर घायल वनकर्मियों के उपचार और 
सुरक्षा की है, वहीं दूसरी ओर ऐसे शेर को 
सुरक्षित पकड़ना भी जरूरी है जिसने रेस्क्यू 
के दौरान हमला किया है। अधिकारियों का 
प्रयास है कि अभियान को सावधानीपूर्वक 
आगे बढ़ाते हुए शेर को जल्द से जल्द 
सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया जाए।

मुंबई। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 
के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित “सृजन 
के रंग” कला गोष्ठी में साहित्य और संगीत 
की विभिन्न विधाओं में बिखरे कलात्मक 
रंगों ने इसे यादगार बना दिया। 
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संतोष कुमार 
झा की अध्यक्षता में बेलापुर स्थित 
पंचशील विश्राम गृह परिसर में इस कला 
गोष्ठी का आयोजन 27 सितम्बर, 2026 
को किया गया। राजभाषा पखवाड़े के 
अंतर्गत आयोजित इस गोष्ठी में मुंबई और 
नई मुंबई के विभिन्न प्रबुद्ध रचनाकारों 
ने अपनी प्रतिनिधि काव्य रचनाओं के 
अलावा लघुकथा एवं संस्मरण तथा लोक 

संगीत की विभिन्न प्रस्तुतियों के ज़रिये 
सभी दर्शकों को भावविभोर कर दिया। 
इनमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. अमरीश 
सिन्हा, संतोष कुमार झा, श्रीमती रागिनी 
शाह, डॉ. अलका अग्रवाल सिग्तिया, 
डॉ. शैलेश श्रीवास्तव एवं आनंद प्रकाश 
सिंह के अलावा वरिष्ठ गीतकार गजानन 
महतपुरकर, वरिष्ठ अभिनेता एवं कवि रवि 
यादव, वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक सरोज 
सुमन, रेडियो जॉकी एवं साहित्यकार 
शिल्पा राठी, मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन 
एवं कवयित्री डॉ. ऋचा श्रीवास्तव, वरिष्ठ 
साहित्यकार रमेश मिश्रा, कोंकण रेलवे के 
राजभाषा अधिकारी सदानंद चितळे तथा 
परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 

एवं सुप्रसिद्ध कवि प्रिंस ग्रोवर शामिल रहे। 
अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री संतोष 
कुमार झा ने कहा कि साहित्य और संगीत 
हमारे जीवन को सुरुचिपूर्ण बनाते हैं और 
हमें चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा प्रदान 
करते हैं। उन्होंने गोष्ठी में पधारे सभी 
कलाकारों का कोंकण रेलवे की ओर से 
हार्दिक आभार प्रकट किया। इस कला 
गोष्ठी का शानदार संचालन मुंबई महानगर 
के सुप्रसिद्ध मंच संचालक प्रिंस ग्रोवर ने 
किया। इस गोष्ठी के सफल आयोजन 
में कोंकण रेलवे के राजभाषा अधिकारी 
सदानंद चितळे के अलावा राजभाषा विभाग 
के वरिष्ठ कार्मिक सतीश धुरी एवं सुश्री 
प्रिया निकेत ने प्रमुख भूमिका निभाई।

अहमदाबाद: राष्ट्रव्यापी ‘स्वच्छता ही 
सेवा 2026’ अभियान के अंतर्गत पश्चिम 
रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा स्वच्छता, 
पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं 
जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 
विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया 
जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 25 से 
26 सितंबर 2026 तक खेल गतिविधियों 
के माध्यम से स्वच्छता एवं कार्यक्रमों 
के उपरांत स्वच्छता सुनिश्चित करने 
पर जोर दिया गया, जबकि 28 एवं 29 
सितंबर 2026 को ‘स्वच्छता से समृद्धि’ 
के अंतर्गत रेलवे स्क्रैप के पुनः उपयोग, 
प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तथा 
अधिकृत रिसाइक्लर्स के साथ प्रभावी 
अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने संबंधी 
गतिविधियाँ आयोजित की गई।
25 एवं 26 सितंबर 2026 को ‘Sports 
for Swachhta & Post-Event 
Cleanliness’ के अंतर्गत रेलवे खेल 
परिसरों एवं खेल मैदानों में आयोजित 
खेल गतिविधियों को जीरो-वेस्ट बनाने पर 
विशेष ध्यान दिया गया। खेल आयोजनों 
के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को 
न्यूनतम रखने तथा कार्यक्रम समाप्ति 
के पश्चात आयोजन स्थल पर सामूहिक 
स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर 

को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में 
गतिविधियाँ की गईं। इसके माध्यम से 
खेलों के साथ स्वच्छता एवं पर्यावरणीय 
जिम्मेदारी को जोड़ते हुए प्रतिभागियों 
एवं उपस्थित लोगों में स्वच्छता के प्रति 
जागरूकता का संदेश दिया गया।
अभियान के अंतर्गत गणेश विसर्जन जैसे 

उत्सवों के उपरांत रेलवे भूमि पर स्थित 
जल निकायों एवं उनके आसपास के 
क्षेत्रों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान 
दिया गया। जल निकायों के आसपास 
जमा अपशिष्ट को हटाने तथा स्वच्छ 
एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने 
के साथ-साथ फूलों एवं अन्य जैविक 

कचरे के कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित किया 
गया। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक एवं 
सामाजिक आयोजनों के बाद उत्पन्न 
जैविक कचरे का पर्यावरण अनुकूल 
तरीके से प्रबंधन करना है।
28 एवं 29 सितंबर 2026 को ‘स्वच्छता 
से समृद्धि’ अभियान के अंतर्गत ‘कबाड़ 
से जुगाड़/कबाड़ से कला’ की अवधारणा 
को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत 
रेलवे के अनुपयोगी एवं स्क्रैप सामग्री, 
जैसे पुराने सिग्नलिंग उपकरण, कोच 
के पार्ट्स एवं अन्य धातु स्क्रैप को 
रचनात्मक तरीके से उपयोगी वस्तुओं एवं 
कलाकृतियों में परिवर्तित करने की दिशा 
में कार्य किया गया। ऐसी उपयोगी वस्तुओं 
एवं कला स्थापनाओं को रेलवे स्टेशनों, 
रेलवे कॉलोनियों तथा कार्यशालाओं में 
प्रदर्शित करने का उद्देश्य अपशिष्ट के 
पुनः उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना 
तथा स्वच्छता को रचनात्मकता से 
जोड़ना है।
इसके अतिरिक्त प्लास्टिक रीसाइक्लिंग 
पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर 
प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाले 
स्थानों, जैसे रेलवे स्टेशन एवं कैंटीन, को 
अधिकृत प्लास्टिक रिसाइक्लर्स से जोड़ने 
पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पहल 

के माध्यम से स्टेशन परिसर एवं रेलवे 
कॉलोनियों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे के 
उचित संग्रहण, पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण 
की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास 
किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत स्टेशनों एवं रेलवे 
कॉलोनियों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे 
के अधिकृत रिसाइक्लर्स के साथ फॉरवर्ड 
लिंकेज को मजबूत करने की दिशा में भी 
कार्य किया जा रहा है। इससे प्लास्टिक 
अपशिष्ट के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण 
अनुकूल निस्तारण को सुनिश्चित करने 
के साथ-साथ कचरे को संसाधन के रूप 
में पुनः उपयोग करने की व्यवस्था को 
बढ़ावा मिलेगा।
अहमदाबाद मंडल द्वारा ‘स्वच्छता ही 
सेवा 2026’ के अंतर्गत आयोजित ये 
गतिविधियाँ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, 
अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग एवं 
जनभागीदारी के संदेश को प्रभावी रूप से 
आगे बढ़ा रही हैं। खेल गतिविधियों को 
जीरो-वेस्ट बनाने से लेकर रेलवे स्क्रैप 
को रचनात्मक उपयोग में लाने तथा 
प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण तक, मंडल 
द्वारा स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ रेलवे 
परिसर के निर्माण की दिशा में निरंतर 
प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में 
सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान 
देने वाले पांच (05) कर्मचारियों को 
उनकी असाधारण सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा 
एवं त्वरित निर्णय क्षमता के लिए वरिष्ठ 
मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सुनिल 
कुमार गुप्ता की अनुशंसा पर मंडल रेल 
प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा डीआरएम 
संरक्षा पुरस्कार (DRM Safety 
Award) से सम्मानित किया गया। 
यह सम्मान समारोह मंडल रेल प्रबंधक 
कार्यालय, भावनगर परा में आयोजित 
किया गया, जहां सभी सम्मानित 
कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं मेडल 
प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपर 
मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा 
उपस्थित थे।
सम्मानित कर्मचारियों में श्री अनिल 
कुमार (उप स्टेशन अधीक्षक-लींबडी), 
श्री राजु सिंह (कांटेवाला-चुडा), श्री 
राजेंद्र सिंह राव (कांटेवाला-लींबडी), 
श्री घनश्याम सी (कांटेवाला-लाठीदड) 
एवं  श्री जोगिन्दर कुमार (गेटमैन/
भूतपूर्व सैनिक-गांधीग्राम) शामिल हैं। 
इन सभी कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान 
अपनी सजगता एवं त्वरित कार्रवाई से 
संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालते हुए 
सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल 
कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल 
प्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की 
सराहना करते हुए उन्हें भावनगर मंडल के 
सभी रेल कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत 
बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 

कर्तव्यनिष्ठा, सतर्कता और सेवा के प्रति 
समर्पण ही सुरक्षित रेल परिचालन की 
सबसे मजबूत आधारशिला है।
रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता एवं 
त्वरित कार्रवाई से विभिन्न घटनाओं 
में संभावित दुर्घटनाओं को टाला गया। 
रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ कर रहे अनधिकृत 
व्यक्तियों को समय रहते पकड़वाकर 64 
पैंड्रोल क्लिप हटाए जाने से होने वाली 
संभावित दुर्घटना को रोका गया। इसी 
प्रकार, चलती मालगाड़ी में जाम ब्रेक 
एवं अत्यधिक स्पार्किंग की पहचान कर 
ट्रेन रुकवाई गई, यात्री ट्रेन में जाम ब्रेक 

से धुआँ निकलने की समय पर सूचना 
दी गई तथा मालगाड़ी के वैगन से धुआँ 
निकलने पर तत्काल आग बुझाकर व्हील 
पर जमा धातु हटाई गई। एक अन्य घटना 
में मालगाड़ी के वैगन के व्हील स्प्रिंग 
में लगी आग को समय रहते बुझाकर 
संभावित गंभीर दुर्घटनाओं एवं रेल संपत्ति 
को होने वाले नुकसान को टाला गया।
मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने 
सभी सम्मानित कर्मचारियों को बधाई 
देते हुए कहा कि सुरक्षा के प्रति सजग 
और समर्पित कर्मचारी ही भारतीय रेल 
की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने सभी 

कर्मचारियों से भविष्य में भी इसी प्रकार 
सतर्कता, अनुशासन एवं उत्कृष्ट कार्य 
संस्कृति के साथ सुरक्षित रेल संचालन 
में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल अपने 
कर्मचारियों की सतर्कता, त्वरित निर्णय 
क्षमता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली 
की सराहना करता है। ऐसे समर्पित 
कर्मचारियों के प्रयास न केवल सुरक्षित 
रेल परिचालन को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि 
यात्रियों, रेल संपत्ति एवं राष्ट्रीय संपदा की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं।

गांधीनगर : एशियन गेम्स 2026 में 
राइफल शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल प्राप्त 
करने के लिए गुजरात की प्रतिभाशाली 
खिलाड़ी  एलावेलिन वलारिवन को उप 
मुख्यमंत्री  हर्ष संघवी के करकमलों से 
खेल प्रतिभा पुरस्कार योजना अंतर्गत 
1.33 करोड़ रुपए का चेक प्रदान कर 
सम्मानित किया गया।
जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 
में एलावेलिन वलारिवन ने राइफल 
शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विश्व पटल 
पर देश तथा राज्य का नाम रोशन किया 
है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने महिलाओं 
की 10 मीटर एयर राइफल (व्यक्तिगत) 
तथा 10 मीटर एयर राइफल (टीम); 
दोनों शूटिंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन 
करते हुए 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं।
युवा खिलाड़ी को अभिनंदन देते हुए उप 
मुख्यमंत्री  हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य 
की ऐसी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित 
करने और उन्हें वैश्विक प्रतियोगिताओं 
के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक 
सभी प्रशिक्षण-सुविधाओं के लिए गुजरात 
सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि जब 
कोई बेटा या बेटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
देश का नाम रोशन करता है, तब उसमें 
केवल खिलाड़ियों की मेहनत ही नहीं, 
बल्कि उन्हें संस्कार देकर आगे बढ़ाने 

में उनके माता-पिता का भी उतना ही 
महत्वपूर्ण योगदान होता है।
उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य 
सरकार की डीएलएसएस योजना अंतर्गत 
संचालित संस्कारधाम परिसर से शिक्षा 
प्राप्त कर चुकीं एलावेलिन वलारिवन ने 
आज एशियन गेम्स में गुजरात का गौरव 
बढ़ाया है, जो हम सभी के लिए गर्व की 
बात है। संस्कारधाम में शिक्षा प्राप्त करने 
वाले युवा जब खेल की दुनिया में इस 
प्रकार इतिहास रचते हैं, तो वे राज्य के 
अन्य हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए 
प्रेरणास्रोत बनते हैं।
यहाँ उल्लेखनीय है कि खेल जगत में 

उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने के लिए 
एलावेलिन वलारिवन को गुजरात सरकार 
द्वारा शक्तिदूत योजना तथा ओलंपिक 
प्रोत्साहन के तहत कुल 1.33 करोड़ 
रुपए तथा डीएलएसएस योजना एवं 
खेल महाकुंभ जैसी योजनाओं के तहत 
74 लाख रुपए की सहायता दी गई है। 
इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उन्हें कुल 
2.41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से 
सम्मानित किया गया है।
गुजरात जिनकी कर्मभूमि है; ऐसी शूटर  
एलावेलिन वलारिवन की उपलब्धियाँ 
केवल राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के 
लिए प्रेरणादायक हैं। अहमदाबाद के 

मणिनगर क्षेत्र में रहने वाली एवं 27 वर्षीय 
प्रतिभाशाली खिलाड़ी राइफल शूटिंग के 
क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का नाम 
रोशन कर रही हैं। गुजरात सरकार की 
‘शक्तिदूत योजना’ के साथ वर्ष 2017-
18 से जुड़ीं एलावेलिन वर्तमान में इस 
योजना के तहत ‘ए’ कैटेगरी में स्थान 
रखती हैं और राज्य के खेल जगत का 
एक अग्रणी चेहरा बन चुकी हैं।
एलावेलिन का कॅरियर अनेक ऐतिहासिक 
उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने 
2020 टोक्यो ओलंपिक तथा 2024 
पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 
किया है। वर्ष 2019 में रियो डी जेनेरियो 
में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 
में उन्होंने 251.7 का शानदार स्कोर 
बनाकर गोल्ड मेडल भी जीता था।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा 
का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार द्वारा 
वर्ष 2022 में उन्हें प्रतिष्ठित ‘अर्जुन 
पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था। 
जूनियर वर्ल्ड कप (सुह्ल और सिडनी 
2018), एशियन एयरगन चैंपियनशिप, 
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स (चेंगदू) तथा 
2025 म्यूनिख और कजाकिस्तान 
प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक गोल्ड, 
सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत 
को गौरव दिलाया है।

कोंकण रेलवे द्वारा आयोजित “सृजन के रंग” 
गोष्ठी में बिखरे कला के विविध हृदयस्पर्शी रंग

कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम सुझाए, सुनीता अग्रवाल भी शामिल

भावनगर मंडल के 05 कर्मचारी डीआरएम संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित,सतर्कता, 
कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित रेल दुर्घटनाएं टलीं

अमरेली में शेर की तलाश में बड़ा अभियान, 10 किलोमीटर इलाके में छानबीन; खेतों और झाड़ियों में खोजबीन जारी

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के करकमलों से एलावेलिन वलारिवन को 
1.33 करोड़ रुपए के खेल प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया

अहमदाबाद मंडल द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ के अंतर्गत खेल 
गतिविधियों, स्वच्छता एवं ‘स्वच्छता से समृद्धि’ अभियान का आयोजन

एशियन गेम्स 2026 में गूंजा गुजरात का नाम

राइफल शूटर एलावेलिन वलारिवन ने शानदार प्रदर्शन से जीते दो सिल्वर मेडल

पश्चिम रेलवे द्वारा दादर एवं भुसावल के बीच 
साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित
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नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 
अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रस्तावित 
तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल टलने 
से सोमवार को देशभर में बैंक शाखाएं 
सामान्य रूप से खुलीं और बैंकिंग सेवाएं 
सुचारु रूप से संचालित हुईं। इंडियन बैंक्स 
एसोसिएशन (आईबीए) और बैंक यूनियनों 
के बीच रविवार देर रात हुई बातचीत के 
बाद यूनियनों ने हड़ताल स्थगित करने का 
फैसला किया। इससे उन लाखों ग्राहकों को 
राहत मिली, जिन्हें हड़ताल की स्थिति में 
नकद निकासी, जमा, चेक से जुड़े काम 
और अन्य बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का 
सामना करना पड़ सकता था।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 
(यूएफबीयू) ने सोमवार से तीन दिनों तक 
देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। 
यह हड़ताल बैंकों की छमाही क्लोजिंग 
के महत्वपूर्ण समय के दौरान प्रस्तावित 
थी। ऐसे समय में बैंकों में वित्तीय वर्ष 
की निर्धारित प्रक्रियाओं और खातों से 
जुड़े कार्यों का दबाव रहता है। हड़ताल 
के कारण बैंक शाखाओं के कामकाज 
के साथ-साथ ग्राहकों और व्यापारिक 
गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका 
जताई जा रही थी। हालांकि, आईबीए के 
साथ हुई बातचीत के बाद आंदोलन को 

फिलहाल टाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार 
रविवार देर रात आईबीए और यूएफबीयू 
के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में बैंक 
यूनियनों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। 
बातचीत के दौरान यूनियनों को उनकी 
प्रमुख मांगों पर आगे विचार और समाधान 
की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन 
दिया गया। इसके बाद यूएफबीयू ने 
प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने का निर्णय 
लिया। हड़ताल टलने के साथ ही सोमवार 
को बैंक शाखाओं के नियमित रूप से 
खुलने और सामान्य कामकाज जारी रखने 
का रास्ता साफ हो गया। बैंक यूनियनों की 
प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन काम 
करने की व्यवस्था लागू करना शामिल है। 
यूनियनों का लंबे समय से कहना रहा है 
कि बैंकिंग क्षेत्र में कामकाज के दिनों को 
लेकर नई व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। 
इसी मांग को लेकर यूनियनों की ओर से 
आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया गया 
था। प्रस्तावित हड़ताल के दौरान बैंकिंग 
सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना थी, 
लेकिन बातचीत के बाद फिलहाल टकराव 
की स्थिति टल गई है।
यूएफबीयू के अनुसार, बाकी शनिवारों को 
अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर आगे 
विचार के लिए आईबीए और यूएफबीयू 

की एक उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठित 
की जाएगी। यह समिति इस मुद्दे से जुड़े 
विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी और 
संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद ऐसा 
समाधान तलाशने का प्रयास करेगी, जो 
बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों और 
अन्य हितधारकों के लिए भी स्वीकार्य हो।
बैंक यूनियनों के इस फैसले के बाद 
सोमवार को देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र 
के बैंक सामान्य रूप से खुले। शाखाओं 
में ग्राहकों को नियमित सेवाएं उपलब्ध 
कराई गईं। हड़ताल स्थगित होने से 
बैंकिंग व्यवस्था में संभावित व्यवधान भी 
फिलहाल टल गया। विशेष रूप से छमाही 
क्लोजिंग के समय बैंक बंद रहने से होने 
वाली अतिरिक्त परेशानी की आशंका भी 
समाप्त हो गई। बैंकिंग सेवाओं का निर्बाध 
संचालन आम ग्राहकों के साथ-साथ 
व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों के 
लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बैंक 
शाखाओं के माध्यम से रोजाना बड़ी संख्या 
में नकद लेनदेन, चेक संबंधी काम, खातों 
से जुड़े कार्य और अन्य सेवाएं संचालित 
होती हैं। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग 
सेवाएं जारी रहने के बावजूद कई ग्राहक 
अभी भी शाखाओं में जाकर विभिन्न बैंकिंग 
कार्य पूरा करते हैं।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने मंडल 
रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल 
नेतृत्व में यात्री राजस्व अर्जन के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 
सितंबर 2026 का निर्धारित मासिक यात्री 
राजस्व लक्ष्य माह की समाप्ति से 4 दिन 
पहले ही प्राप्त कर लिया है। मंडल ने 26 
सितंबर 2026 तक कुल ₹67.40 करोड़ 
का यात्री राजस्व अर्जित किया है, जबकि 
सितंबर माह के लिए निर्धारित लक्ष्य 
₹64.88 करोड़ था।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री राजेश 
मथुरिया ने वाणिज्य विभाग की इस 
उपलब्धि के बारे में बताया कि मंडल ने 
यात्री राजस्व अर्जन के क्षेत्र में निर्धारित 
लक्ष्य से ₹2.52 करोड़ अर्थात 3.88% 
अधिक राजस्व अर्जित किया है। यह 
उपलब्धि मंडल द्वारा यात्री सुविधाओं में 
निरंतर सुधार, प्रभावी टिकट जांच, राजस्व 
अर्जन के लिए किए जा रहे विभिन्न 
प्रयासों तथा रेल यात्रियों को बेहतर सेवाएं 
उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे 
सतत कार्यों को दर्शाती है।
मंडल रेल प्रबंधक श्री श्री राजू भडके 
कुशल नेतृत्व एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य 
प्रबंधक श्री राजेश मथुरिया के मार्गदर्शन 
में वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा 
यात्री सेवाओं को अधिक सुविधाजनक 
बनाने, टिकट रहित यात्रा पर अंकुश 
लगाने तथा यात्री राजस्व में वृद्धि के लिए 
निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंडल के 

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित 
प्रयासों और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता से 
यह महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव हो सकी है।
वडोदरा मंडल यात्रियों को सुरक्षित, 

सुगम एवं बेहतर रेल सेवाएं प्रदान करने 
के साथ-साथ राजस्व अर्जन के निर्धारित 
लक्ष्यों से आगे बढ़ने के लिए निरंतर 
प्रयासरत है।

सूरत। गुजरात के सूरत के सरोली 
इलाके स्थित संगिनी टेक्सटाइल हब 
मार्केट में सोमवार शाम अचानक 
भीषण आग लगने से अफरा-तफरी 
मच गई। मार्केट की दूसरी मंजिल से 
अचानक आग की लपटें उठने लगीं 
और देखते ही देखते घना काला धुआं 
आसमान में फैल गया। धुएं का गुबार 
इतनी दूर तक दिखाई दे रहा था कि 
आसपास के इलाकों में भी लोगों की 
नजरें घटनास्थल की ओर टिक गईं। 
आग लगने की सूचना मिलते ही फायर 
ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं 
और आग पर काबू पाने के लिए तत्काल 
अभियान शुरू किया गया।
बताया गया कि संगिनी टेक्सटाइल 
मार्केट की दूसरी मंजिल पर सोमवार 
शाम अचानक आग भड़क उठी। कपड़ा 
बाजार होने के कारण यहां बड़ी मात्रा 
में कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री 
मौजूद थी। ऐसे में आग के तेजी से फैलने 
की आशंका बनी हुई थी। आग की लपटें 
तेज होने के साथ ही पूरे मार्केट परिसर 
में हड़कंप मच गया। दुकानदारों और 
वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी 
का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही 
दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर 
पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने के 
लिए अलग-अलग स्तर पर आग बुझाने 
का काम शुरू किया।
आग से निकलने वाला घना काला 
धुआं आसपास के इलाके में फैल 

गया। दूर से ही आसमान में धुएं का 
बड़ा गुबार दिखाई देने के कारण घटना 
की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा रहा 
था। फायरकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 
पहले आग को अन्य दुकानों और मार्केट 
के दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोकने की 
कोशिश की। इसके बाद आग के मुख्य 
हिस्से पर पानी की बौछार कर उसे 
नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 
कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री 
की वजह से दमकल कर्मियों के सामने 
चुनौती बढ़ गई थी।
आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड 
का एक कर्मचारी घायल हो गया। उसे 
तत्काल उपचार के लिए अस्पताल 
ले जाया गया। आग पर काबू पाने 
की कार्रवाई के दौरान दमकलकर्मी 
लगातार जोखिम उठाकर भीतर तक 
पहुंचने और आग के फैलाव को रोकने 

में जुटे रहे। देर तक फायर ब्रिगेड की 
टीमें मौके पर सक्रिय रहीं। अधिकारियों 
की निगरानी में आग के संभावित अन्य 
हिस्सों की भी जांच की गई, ताकि कहीं 
अंदर छिपी आग दोबारा न भड़क उठे।
फिलहाल संगिनी टेक्सटाइल मार्केट 
में आग लगने की वास्तविक वजह 
स्पष्ट नहीं हो पाई है। दमकल विभाग 
और संबंधित अधिकारी आग लगने 
के कारणों की जांच में जुटे हैं। शॉर्ट 
सर्किट, विद्युत वायरिंग में खराबी या 
किसी अन्य कारण की संभावना को 
ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। 
आग से कितना आर्थिक नुकसान हुआ 
है, इसका आकलन भी आग पूरी तरह 
बुझने और प्रभावित दुकानों की स्थिति 
स्पष्ट होने के बाद किया जाएगा।
सूरत देश के प्रमुख कपड़ा कारोबार 
केंद्रों में शामिल है और शहर के कई 

इलाकों में बड़े-बड़े टेक्सटाइल मार्केट 
तथा गोदाम मौजूद हैं। ऐसे बाजारों में 
आग का खतरा सामान्य स्थानों की 
तुलना में अधिक रहता है, क्योंकि 
दुकानों और गोदामों में बड़ी मात्रा में 
कपड़े, पैकिंग सामग्री, प्लास्टिक और 
अन्य ज्वलनशील सामान रखा होता 
है। इसके अलावा कई स्थानों पर 
विद्युत उपकरणों का लगातार इस्तेमाल, 
वायरिंग पर अधिक भार और अस्थायी 
विद्युत कनेक्शन भी आग के जोखिम 
को बढ़ा सकते हैं।
टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने की 
स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी 
आसान नहीं होता। दुकानों में सामान 
भरा होने, रास्तों पर माल और पैकेजिंग 
सामग्री रखे होने तथा भीड़भाड़ के 
कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल 
तक पहुंचने और फायरकर्मियों को 
भीतर जाने में अतिरिक्त कठिनाई 
हो सकती है। यही वजह है कि इस 
तरह की घटनाओं के बाद बाजारों में 
अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन 
निकास, बिजली की वायरिंग और 
फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता 
को लेकर भी सवाल उठते हैं।
इस घटना ने एक बार फिर बड़े कपड़ा 
बाजारों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की 
नियमित समीक्षा की आवश्यकता को 
सामने ला दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार 
बाजारों में फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट 
सिस्टम, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, 

आपातकालीन निकास और बिजली की 
वायरिंग की नियमित जांच जरूरी है। 
साथ ही दुकानदारों और कर्मचारियों को 
आग लगने की स्थिति में तत्काल उठाए 
जाने वाले कदमों की जानकारी होना भी 
महत्वपूर्ण है।
इससे पहले सूरत के कामरेज इलाके में 
मानसरोवर रेजिडेंसी के एक फ्लैट में 
LPG गैस के रिसाव के बाद आग लगने 
की घटना सामने आई थी। आग तेजी से 
फैलने के कारण घर में रखा सामान 
जलकर राख हो गया था। हादसे में एक 
बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए 
थे। घटना की सूचना मिलने के बाद 
कामरेज फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके 
पर पहुंची और काफी मशक्कत के 
बाद आग पर काबू पाया। घायल बुजुर्ग 
को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती 
कराया गया था।
कामरेज की घटना में भी LPG गैस 
का रिसाव किस वजह से हुआ और 
आग किस परिस्थिति में भड़की, इसकी 
जांच की जा रही है। लगातार सामने 
आ रही आग की घटनाओं ने घरों से 
लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बड़े 
बाजारों तक अग्नि सुरक्षा के इंतजामों 
की नियमित जांच की जरूरत को 
रेखांकित किया है। संगिनी टेक्सटाइल 
मार्केट की घटना में भी जांच पूरी होने 
के बाद ही आग लगने के वास्तविक 
कारण और नुकसान की स्थिति पूरी 
तरह स्पष्ट हो सकेगी।

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र 
पटेल ने गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व 
प्रतियोगिता-2026 का सोमवार को 
गांधीनगर से शुभारंभ करते हुए स्पष्ट मत 
व्यक्त किया कि यह केवल प्रतियोगिता 
नहीं, बल्कि युवाशक्ति में संस्कृति के 
प्रति आदर जगाकर चरित्र निर्माण तथा 
राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए एक 
सक्षम प्लेटफॉर्म है।
राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और 
सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के 
संयुक्त उपक्रम से इस प्रतियोगिता का 
राज्यव्यापी आयोजन किया गया है। इस 
प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर शिक्षा 

मंत्री श्री डॉ. प्रद्युमन वाजा, राज्य मंत्री 
श्री त्रिकमभाई छांगा और सेव कल्चर 
सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक एवं 
वरिष्ठ पत्रकार श्री उदय माहुरकर भी 
सहभागी हुए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 
द्वारा दिए गए विकसित भारत@2047 
तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को 
साकार करने में युवाशक्ति की निर्णायक 
और महत्वपूर्ण भूमिका रहने का विशेष 
उल्लेख किया।
इस संदर्भ में उन्होंने जोड़ा कि डेमोग्राफिक 
डिविडेंड समान युवाधन में ज्ञान के साथ 
श्रेष्ठ चरित्र, विनय, विवेक, सुशीलता 

और संस्कारों का सिंचन करना हमारी 
जिम्मेदारी है और यह वर्तमान समय की 
मांग भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 
नेतृत्व में बनाई गई नेशनल एजुकेशन 
पॉलिसी के फ्रेमवर्क में भी मूल्यनिष्ठ 
शिक्षा की सिफारिश की गई है।
श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार 
पाठ्यक्रमों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर 
बच्चों एवं युवाओं में संस्कृति को जीवंत 
बनाए रखने तथा युवाधन को व्यसनों 
से मुक्त रखने के संकल्प के साथ आगे 
बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री 

द्वारा युवाशक्ति को खेलकूद तथा 
स्वास्थ्य की ओर मुड़ने और नशामुक्त 
भारत बनाने के लिए किए गए आह्वान 
को आत्मसात करते हुए ऐसी वक्तृत्व 
प्रतियोगिताओं के माध्यम से वैचारिक 
संस्कृति एवं आत्मविश्वास के सिंचन के 
लिए प्रेरणा दी।

गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व 
प्रतियोगिता क्या है?

इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं 
में सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का 
संवर्धन करने के साथ-साथ वक्तृत्व, 
विचारशक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व 
कौशल का विकास करना है।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के 
लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और 
महाविद्यालयों में ऑनलाइन/ऑफलाइन 
सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 
आयोजन किया गया है। इनमें वक्तृत्व 
कला, नेतृत्व, सांस्कृतिक और नैतिक 
मूल्यों व आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों 
पर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
प्रतियोगिता के मुख्य 4 चरणों में कक्षा 
स्तर पर प्रत्येक कक्षा में 3 मिनट का 
स्क्रीनिंग राउंड तथा प्रत्येक कक्षा से 3 
विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और 
सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र 
भी दिया जाएगा।

महाविद्यालय स्तर पर कक्षा स्तर पर 
चयनित विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता 
होगी। राज्य के सरकारी, अनुदानित 
तथा स्वनिर्भर महाविद्यालयों एवं 
विश्वविद्यालयों में इसका आयोजन 
किया जाएगा और 01-01-2000 के 
बाद जन्मे विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे।
इसके अतिरिक्त; प्रत्येक फैकल्टी से 
एक विद्यार्थी का चयन जोनल स्तर के 
लिए किया जाएगा और प्रथम विजेता 
को 1100 रुपए तथा बेस्ट स्पीकर ऑफ 
कॉलेज की ट्रॉफी एवं प्रमाणपत्र भी प्रदान 
किया जाएगा।
जोनल स्तर पर कुल 11 जोन में 
प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें 
प्रतियोगियों में से 20 प्रतिशत विद्यार्थियों 
का चयन राज्य स्तरीय फाइनल के लिए 
किया जाएगा। चयनित प्रत्येक विद्यार्थी 
को 11,000 रुपए तथा सांस्कृतिक 
स्पीकर ऑफ गुजरात की ट्रॉफी एवं 
प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
राज्य स्तरीय फाइनल राउंड शिविर 
के रूप में आयोजित होगा। चयनित 
विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित विषयों पर 
वक्तव्य एवं चर्चा में भाग लिया जाएगा। 
इसके पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 1 
लाख रुपए, द्वितीय 71 हजार रुपए, 
तृतीय 51 हजार रुपए के अलावा बेस्ट 
सांस्कृतिक स्पीकर ऑफ गुजरात की 
ट्रॉफी एवं प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।
वक्तृत्व के मुख्य विषयों में नशामुक्त 
भारत अभियान तथा स्वच्छ साइबर 

भारत मिशन, विकसित भारत@2047 : 
आत्मनिर्भर भारत, संस्कृति और संस्कार 
: राष्ट्र के अस्तित्व का आधार, कड़वे 
फल हैं क्रोध के, भारतीय नागरिक के 
रूप में कर्तव्य : संविधान के अनुच्छेद 
51(क) को शामिल किया गया है।
यह जीएसवीएस-2026 केवल वक्तृत्व 
प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाशक्ति में 
संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की 
भावना का संवर्धन करने वाला व्यापक 
अभियान है।
शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने इस 
अवसर पर प्रतियोगियों को शुभकामनाएँ 
देते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक 
धरोहर को मजबूत बनाने का दायित्व 
युवाशक्ति के कंधों पर है। इस वक्तृत्व 
प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं में 
अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ 
आत्मविश्वास का भी सिंचन होगा, जो 
सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरक शक्ति 
बनेगा।
शिक्षा मंत्री ने एनईपी में भारतीय ज्ञान 
परंपरा को जोड़ने के लिए मातृभाषा 
शिक्षा की हिमायत के संदर्भ में कहा 
कि मातृभाषा के माध्यम से ही विद्यार्थी 
मातृभूमि की जड़ों से जुड़ा रहता है। 
उन्होंने कहा कि मातृभूमि के साथ ऐसा 
तादात्म्य एवं जुड़ाव ही विचारों की 
व्यापकता से प्रधानमंत्री द्वारा दी गई 
वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को 
साकार करता है। 
शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा 

ने स्वागत संबोधन के माध्यम से सभी 
का स्वागत किया। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त 
की कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के 
मार्गदर्शन में राज्य के युवाओं में संस्कार 
सिंचन का महाकुंभ यह प्रतियोगिता 
बनेगी।
सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के 
संस्थापक एवं भारत सरकार के पूर्व 
आरटीआई आयुक्त श्री उदय माहुरकर ने 
आज के आधुनिक तथा पश्चिमी संस्कृति 
के अंधानुकरण के दौर में युवा पीढ़ी में 
सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः जागृत करने 
के इस अभियान को राष्ट्र निर्माण का 
विराट कार्य बताया।
उन्होंने जोड़ा कि विशेष रूप से मोबाइल, 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्याप्त 
विकृति के समक्ष युवाओं को संस्कृति 
एवं चरित्र निर्माण की ओर मोड़ने के 
लिए ऐसे आयोजनों को सेव कल्चर सेव 
इंडिया फाउंडेशन अधिक व्यापक स्तर 
पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस प्रतियोगिता की सफलता के लिए 
युवा जैनाचार्य महर्षि विजयजी महाराज, 
पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामीजी, पूज्य श्री 
रमेशभाई ओझा के शुभकामना संदेश भी 
प्राप्त हुए।
इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर 
मुख्य सचिव श्री मुकेश कुमार, उच्च 
शिक्षा आयुक्त श्री दिलीप राणा, केसीजी 
के जॉइंट सीईओ श्री योगेश यादव और 
सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के 
संयोजक श्री अभय शाह उपस्थित रहे।

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

गुजरात के 600 कारोबारी संगठनों ने 
यूपीआई का विरोध जताया है। देश 
में डिजिटल भुगतान और निवेश को 
बढ़ावा देने के लिए यूपीआई के मर्चेंट 
डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के नियमों 
में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियम 
15 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे। इनके 
तहत 2000 रुपये तक के व्यक्तिगत 
और व्यापारी भुगतानों पर कोई शुल्क 
नहीं लगेगा। हालांकि, 2000 रुपये से 
अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर 
0.4 प्रतिशत और पूंजी बाजार (म्यूचुअल 
फंड, शेयर बाजार आदि) में लेनदेन पर 

0.02 प्रतिशत का एमडीआर निर्धारित 
किया गया है
, जिसका कारोबारी संगठनों ने विरोध 
किया है।
अहमदाबाद समेत राज्य के सभी व्यापारी 
सरकार के एमडीआर शुल्क से छूट की 
मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य 

के लगभग 600 व्यापारी संघ इस विरोध 
प्रदर्शन में शामिल होंगे। ऑटोमोबाइल 
यूनियन, मोबाइल यूनियन, इलेक्ट्रॉनिक्स 
यूनियन, कपड़ा बाजार और आभूषण 
बाजार के व्यापारी यूपीआई लेनदेन 
स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, गांधी 
जयंती के दिन सभी व्यापारी अपनी क्यूआर 

कोड मशीनों और बोर्डों को काले कपड़े से 
ढक देंगे और केवल नकद भुगतान पर ही 
लेन-देन करेंगे।
इसके अलावा, यह आशंका भी है कि 
इस विरोध प्रदर्शन के दिन लगभग 50 
करोड़ रुपये के लेन-देन सीधे तौर पर 
प्रभावित होंगे। सरकार यूपीआई पर शुल्क 
लगाकर पैसा वसूलना चाहती है। हमें इस 
पर कोई आपत्ति नहीं है। छोटे व्यापारी 
जिन्होंने यूपीआई को अपनाया है और वर्षों 
से इसका उपयोग कर रहे हैं, उन्हें इसमें 
शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप 
पैसा वसूलना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग 
प्रणाली में कोई भी छोटा या बड़ा प्रावधान 
लगाकर इसे वसूल सकते हैं।

रेलवे परिसरों में सुरक्षित, सुव्यवस्थित 
एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने के 
उद्देश्य से भावनगर मंडल के भावनगर 
टर्मिनस स्थित रेलवे सुरक्षा बल (RPF) 
पोस्ट द्वारा निरंतर प्रभावी सुरक्षा उपाय 
किए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक, 
भावनगर, श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन 
में एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त, भावनगर, 
श्री अजय शर्मा की देखरेख में भावनगर 
टर्मिनस RPF Post द्वारा भावनगर की 
मेडिकल कॉलोनी सहित विभिन्न रेलवे 
कॉलोनियों एवं रेलवे परिसरों में नियमित 
पेट्रोलिंग, निगरानी एवं जांच की जा रही 
है।
भावनगर की रेलवे कॉलोनियों में सुरक्षा 
व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए 
RPF द्वारा रेल कर्मचारियों एवं उनके 
परिवारों से सुरक्षा संबंधी विषयों पर संवाद 
किया जा रहा है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों 
में संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षा 
व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, ताकि 
रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को 
सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध 
कराया जा सके।
RPF द्वारा रेलवे कॉलोनियों एवं अन्य 
रेलवे परिसरों में अनधिकृत प्रवेश, 

संदिग्ध गतिविधियों, नो-पार्किंग क्षेत्र में 
वाहनों की पार्किंग तथा रेलवे नियमों के 
उल्लंघन पर विशेष निगरानी रखी जा रही 
है। रेलवे परिसर में नियमों का उल्लंघन 
पाए जाने पर रेलवे अधिनियम के 
प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई 
की जा रही है।

वर्ष 2026 में 375 मामलों में 
विधिक कार्रवाई

भावनगर टर्मिनस RPF द्वारा वर्ष 
2026 में अब तक कुल 375 मामलों 

में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई 
है। इनमें रेलवे अधिनियम की विभिन्न 
धाराओं के अंतर्गत की गई कार्रवाई 
शामिल है।
रेल सेवक के आदेश की अवहेलना कर 
नो-पार्किंग स्थान पर अनधिकृत रूप से 
वाहन खड़ा करने के 146 मामलों में 
रेलवे अधिनियम की धारा 159 के तहत 
कार्रवाई की गई। इसी प्रकार रेलवे परिसर 
में न्यूसेंस करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 
धारा 145 के तहत 11 मामलों तथा 

अनधिकृत रूप से रेलवे परिसर में प्रवेश 
करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147 
के तहत 218 मामलों में कार्रवाई की गई।
इस प्रकार वर्ष 2026 में अब तक कुल 
375 मामलों में रेलवे नियमों के अनुसार 
विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

 नियमों के पालन के साथ 
जागरूकता पर भी जोर

भावनगर मंडल RPF द्वारा सुरक्षा 
व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ 
रेल कर्मचारियों एवं आमजन को रेलवे 
सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने पर 
भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियमित 
गश्त एवं निगरानी के माध्यम से संभावित 
अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा 
आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई 
सुनिश्चित की जा रही है।
रेलवे कॉलोनियों एवं रेलवे परिसरों 
को सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित 
एवं अनुशासित बनाए रखने में रेल 
कर्मचारियों तथा आमजन की सहभागिता 
भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से RPF 
द्वारा सुरक्षा संबंधी विषयों पर जागरूकता 
एवं संवाद को निरंतर बढ़ावा दिया जा 
रहा है।
मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा 

की जनअपील
मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर, श्री दिनेश 
वर्मा ने रेल कर्मचारियों एवं आमजन से 
अपील की है कि रेलवे परिसर को सुरक्षित 
एवं व्यवस्थित बनाए रखने में रेलवे 
प्रशासन का सहयोग करें। अनधिकृत 
रूप से रेलवे परिसर में प्रवेश न करें, नो-
पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़ा न करें तथा 
रेलवे के सुरक्षा एवं अनुशासन संबंधी 
नियमों का पालन करें। किसी भी संदिग्ध 
गतिविधि अथवा सुरक्षा संबंधी विषय 
की जानकारी तत्काल रेलवे सुरक्षा बल 
अथवा संबंधित रेलवे अधिकारियों को 
दें। सामूहिक सहयोग और जागरूकता से 
रेलवे परिसरों को और अधिक सुरक्षित 
एवं बेहतर बनाया जा सकता है।
भावनगर टर्मिनस RPF द्वारा रेलवे 
परिसरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता 
देते हुए नियमित पेट्रोलिंग, सतत निगरानी 
एवं प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई आगे 
भी निरंतर जारी रखी जाएगी। रेल 
कर्मचारियों, उनके परिवारों एवं आमजन 
की सुरक्षा के लिए सतर्कता, जागरूकता 
और सहभागिता के माध्यम से सुरक्षित 
रेलवे वातावरण सुनिश्चित करने की 
दिशा में भावनगर मंडल प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से गुजरात सांस्कृ तिक वक्तृ त्व प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया

भावनगर मंडल RPF की सतर्कता एवं नियमित निगरानी से भावनगर की रेलवे 
कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़, वर्ष 2026 में 375 मामलों में नियमानुसार कार्रवाई

संगिनी टेक्सटाइल मार्केट की दूसरी मंजिल में लगी भीषण आग, फायरकर्मी घायलवडोदरा मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धि,सितंबर माह के यात्री राजस्व 
लक्ष्य को समय से पहले 4 प्रतिशत अधिकता के साथ दर्ज किया

8शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्री की उपस्थिति, विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े
8राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग तथा सेव कल्चर 
सेव भारत फाउंडेशन का संयुक्त आयोजन
8कक्षा स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चार चरणों में 
विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित 
होगी सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता, 1100 रुपए से 
लेकर 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे
8गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता केवल 
प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं में संस्कृति के प्रति आदर 
जगाकर चरित्र निर्माण-राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए 
एक सक्षम प्लेटफॉर्म है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

निजी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की लूट 
एफडीए आयुक्त के खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू की

बैंकिंग सेवाओं पर मंडरा रहा संकट टला, आईबीए से बातचीत 
के बाद यूएफबीयू ने स्थगित किया तीन दिवसीय आंदोलन

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

आज देश भर के निजी अस्पताल मरीजों 
के लिए कसाईखाने जैसे बन गए हैं, इस 
हद तक कि इन अस्पतालों के संचालक 
दवाओं के नाम पर मरीजों को खुलेआम 
लूट रहे हैं। और यह पूरा मामला तब 
सुर्खियों में आया जब हाल ही में महाराष्ट्र 
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) 
के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने एक रिपोर्ट में 
इस छिपे हुए सच को उजागर किया और 
इस मामले में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप 
की मांग की।
महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम 
मुंडे ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे 

को उठाया और बताया कि समस्या 
एक संरचनात्मक खामी है। औषधि 
(मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013, नुस्खे 
वाली दवाओं की कीमतों को सीमित 
करता है, हालांकि अधिकांश चिकित्सा 

उपकरण और 
उपभोग्य वस्तुएं 
इस नियंत्रण से 
बाहर हैं। इसका 
मतलब यह है 
कि उनकी कीमतों 
और विनियमन से 
संबंधित जानकारी 
लगभग पूरी तरह 
से अनियंत्रित है।
हाल ही में, एक 

हिंदी समाचार पत्र ने दिल्ली के कई 
प्रमुख अस्पतालों के मेडिकल स्टोरों 
में मिलने वाले उत्पादों की कीमतों की 
तुलना बाज़ार की अन्य दुकानों से की 

और पाया कि उनमें आठ से दस गुना 
का अंतर है। एक नर्स ने गुरु नानक 
अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ‘यूरिन 
बैग’ खरीदा और उसे इसके लिए 100 
रुपये देने पड़े। संजीवनी अस्पताल के 
मेडिकल स्टोर में इसकी कीमत 340 
रुपये थी और अनूप अस्पताल में इसकी 
कीमत 600 रुपये थी। दरअसल, अच्छी 
गुणवत्ता वाला यूरिन बैग 80 रुपये में 
उपलब्ध है।
इस प्रकार, दवाइयों और उपकरणों की 
लूटपाट की खबरों से केंद्र सरकार की 
नींद उड़ गई है। सरकार अब कीमतों 
की समीक्षा करने के बाद कार्रवाई का 
फैसला करेगी।

यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का विरोध: गुजरात के 600 कारोबारी संगठनों ने गांधी जयंती 
पर ‘यूपीआई का उपयोग नहीं’ करने और केवल नकद लेनदेन करने की घोषणा की


